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इस पुस्तकमाला में निम्नांकित पुस्तकें शामिल है: 
समाज विज्ञान प्रवेशिका 

मार्क्सवाद-लेनिनवाद क्‍या है? 

राजनीतिक अर्थशास्त्र क्या है? 

दर्शन क्या है? 

वैज्ञानिक कम्युनिज््म क्या है? 

दंढ्ात्मक भौतिकवाद क्‍या है? 

ऐतिहासिक भौतिकवाद क्‍या है? 

पूंजीवाद क्‍या है? 

समाजवाद क्‍या है? 


कम्युनिज्म क्‍या है? 
 अम क्या है? 
... स्वामित्व क्या है? 


.._ वर्ग और वर्ग-संघर्ष क्या है? 


कहे? 


सामाजिक और रांजनीतिक ज्ञान 


व० काढ़िन 
न* चेंकद्योव 
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ककया हैं? 


दिए] प्रगति प्रकाशन * सास्को 
है पीपुल्स पब्लिशिंग हाउस (प्रा.) लिमिटेड 
४ ई, रानी भांसी रोड, नई दिल्‍लौ-११००५५ 
३०४ राजस्थानगीएल्सपब्लिविंगह्ाउसालि. 
चमेलीगाला मार्केट, सम. आई. रोड ,जयपुर-३0200 


अनुवादक : व० मशानोव 


पुस्तकमाला का संपादकमंडल : फ़० म० वोल्कोव (प्रधान ), ये० फ़० 
गूब्स्की ( उपप्रधान ), व० व० क्रापीविन, व० द० जोतोव , यू० न० 
पोषोव , फ़० म० बुर्लात्स्की , फ़० न० यूलोव, व० ब० सोबोलेव 


48९ (णावज&गछाा0०-ा0_गशाप्रपहटाए॥च उन प्तत्रव 
थाना 3., पछ्ा/ए४2०० मे. 
प्‌त0 १रथ्चमर०९ ॥7स्‍क्‍७९४०/एप्फऑओ उश॒ष्तणा? 


गत १३७९९ जह्ला।07 


535९ 07 5$0087, #ष>2 ?0॥6&6, 7६४०४ [005 
७६(७गा ४., (गरक्‍€70250₹ 'ि. 

'शात्रा & फिशाशं।णा ?रिशा००? 

ध सीधी 


& शत०ठश्वा८55 ?70॥50675. ० 988 
६2 हिन्दी अनुवाद ० प्रगति प्रकाशन ० १६८८ 


सोवियत संघ में मुद्रित 


0302030000 - 360 
0]4(0)-- 88 


858]घ 5-0-000903-»% 


379 --- 88 


विषय-सूची 


प्रस्तावना 


अध्याय १। समाजवाद की वैज्ञानिक धारणा और 
पूंजीवाद से समाजवाद में संक्रमण-काल 
की आवश्यकता 


अध्याय २। सर्वहारा वर्ग का अधिनायकत्व -- 
समाजवादी परिवर्तनों का मुख्य साधन 


अध्याय ३॥ संक्रमण-काल की बहुपद्धतिमूलक 
अर्थव्यवस्था। आर्थिक पद्धतियां और 
वर्ग 


अध्याय ४। संक्रमण-काल के सामाजिक-आर्थिक 
अंतर्विरोध . 


अध्याय ५। समाजवादी अर्थतंत्र का निर्माण: 
मूलभूत कार्यभार और उनकी प्राप्ति 
के उपाय . 


अध्याय ६। सामान्य और विशिष्ट . 


११ 


२७ 


१३४ 


अध्याय ७। संक्रमण-काल --- सामाजिक 
का नियमसंगत दौर 


संक्षिप्त पारिभाषिक दाब्दावली 


प्रगति 


न ।| 


प्रस्तावनता 


विश्वव्यापी पैमाने पर पूंजीवाद से समाजवाद 
में संक्रमण वर्तमान युग का प्रमुख अंतर्य है। इससे 
पूर्व मानवजाति कभी भी इतनी तेज़ी से आगे नहीं 
बढ़ी थी और सामाजिक विकास इतना गतिशील नहीं 
रहा था। विश्व इतिहास का यह सर्वाधिक घटनाओं 
से परिपूर्ण, सबसे जटिल एवं तनावपूर्ण दौर है। 
किसी भी देश में समाजवादी क्रांति की विजय 
के बाद उसके आर्थिक और सामाजिक-राजनीतिक 
विकास की गति अधिक तीक्र हो जाती है। 

परंतु समाजवादी क्रांति संपन्‍न करके, 
राजनीतिक सत्ता अपने हाथों में लेकर श्रमिक जन 
चुटकी बजाते ही समाजवादी समाज का निर्माण नहीं 
कर सकते। व्ला० इ० लेनिन ने लिखा था: “यह 
लक्ष्य तत्क्षण संपन्न नहीं किया जा सकता, वह 
पूंजीवाद से समाजवाद में काफ़ी देर तक जारी 
रहनेवाले संक्रमण-काल की अपेक्षा करता है, क्योंकि 


४ 


उत्पादन का पुनर्गठन कठिन वस्तु है, क्योंकि जोवन 
के समस्त क्षेत्रों में मूलगामी परिवर्तन लाने के लिए समय 
की आवश्यकता होती है, क्योंकि टुटपुंजिया और बुर्जुआ 
प्रबंध की आदत की जबर्दस्त शक्ति पर केवल लंबे, अर्टल 
संघर्ष में ही काबू पाया जा सकता है। * 

पूंजीवाद से समाजवाद में संक्रमण का काल एक पूरा 
ऐतिहासिक दौर है, जो मज़दूर वर्ग द्वारा राजनीतिक सत्ता 
पर अधिकार किये जाने पर आरंभ होता है और समाजवाद 
के निर्माण के साथ समाप्त होता है। उस ऐतिहासिक दौर 
को ही संक्रमण-काल कहते हैं। संक्रमण-काल में उत्पादन 
के साधनों पर अनुपार्जित निजी स्वामित्व के सभी रूपों का 
शनै:-शनै: अंत किया जाता है। उत्पादन के मुख्य साधन 
सार्वजनिक संपत्ति बना दिये जाते हैं। मानव द्वारा मानव 
के शोषण के सभी रूपों का निवारण और नये प्रकार 
के समाजवादी उत्पादन-संबंधों का निर्माण किया जाता है। 
किसानों और दस्तकारों की स्वैच्छिक उत्पादन सहकारिता 
के माध्यम से देश में लघु माल उत्पादन का उत्तरोत्तर 
समाजवादी रूपांतरण किया जाता है , अर्थव्यवस्था की सभी 
शाखाओं की तकनीकी प्रगति को सुनिश्चित करनेवाले बड़े 
मशीनी उत्पादन के रूप में समाजवाद के आर्थिक-तकनीकी 
आधार की रचना की जाती है। साथ ही सांस्कृतिक क्रांति 
भी संपन्न की जाती है, अर्थतंत्र, विज्ञान और संचालन 
के सभी क्षेत्रों में समाजवाद के ध्येय के प्रति निष्ठावान , 


* ब्ला० इ० लेनिन, हंगरी के मजदूरों का अभिवादन 
( लेनिन, संकलित रचनाएं, दस खंडों में, खंड €, मास्को, प्रगति 
प्रकाशन, १६८५, पृ० १४-१५)। 


नये कुशल कर्मी तैयार किये जाते हैं, दुटपुंजिया जन- 
स्तरों का नयी, समाजवादी विचारधारा के अनुरूप 
पुनर्शिक्षण किया जाता है। 

कोई भी देश संक्रमण-काल में से गुज़रे बिना नहीं रह 
सकता , भले ही उसमें समाजवाद के निर्माण के लिए बाह्य 
और आंतरिक परिस्थितियां सर्वाधिक अनुकूल क्‍यों न हों। 

समाजवादी विकास के मार्ग पर पदार्पण करनेवाले 
देशों में संक्ररण-काल की अवधि विशिष्ट ऐतिहासिक 
वस्तुस्थिति , ख़ास तौर से उत्पादक शक्तियों के विकास- 
स्तर, ऐतिहासिक तथा राष्ट्रीय विशेषताओं, क्रांतिपूर्व 
समाज की वर्गीय संरचना, लोक मानस पर पुरानी 
विचारधाराओं के प्रभाव की शक्ति पर निर्भर करती है। 

उन्‍नत पूंजीवादी देशों में, जिनमें उत्पादन 
के सार्वजनिकीकरण का स्तर ऊंचा होता है और समाजवाद 
का भौतिक पूर्वाधार तैयार हो चुका होता है, आर्थिक 
दृष्टि से कम विकसित देशों की अपेक्षा संक्रमण-काल कम 
लंबा हो सकता है। 

राष्ट्रीय-मुक्ति संघर्ष के बढ़ने, साम्राज्यवाद की 
औपनिवेशिक व्यवस्था के ढह जाने के फलस्वरूप विश्व 
के रंगमंच पर अनेक नवस्वाधीन राज्यों का अभ्युदय हुआ। 
उनमें से कुछ देशों ने राजनीतिक स्वाधीनता को प्राप्त करने 
के बाद गैरपूंजीवादी विकास और भविष्य में समाजवाद 
का निर्माण अपना लक्ष्य घोषित किया। अनेक देशों ने, 
विशेष रूप से उन राज्यों ने, जिनमें पूंजीवादी संबंधों का 
विकास अभी नहीं हो पाया है (उदाहरण के लिए , अफ्रीका 
के कुछ देश ), विकास की पूंजीवादी अवस्था को लांघकर 


की 


सीधे-सीघधे समाजवाद में संक्रमण करने का लक्ष्य 
उठाया है। 

शोषकों के प्रभुत्व से छुटकारा पाना और राजनीतिक 
स्वतंत्रता तथा आर्थिक आत्मनिर्भरता की रक्षा करना कैसे 
संभव है? समाजवाद के निर्माण की सामान्य 
नियमसंगतियां क्या हैं? उन आम नियमसंगतियों का 
विभिन्‍न देशों की विशिष्टताओं से कैसा संबंध है, 
राष्ट्रीय, भौगोलिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक , 
आदि परिस्थितियों की अनंत विविधता में वे कैसे प्रकट 
होती हैं? समाजवादी परिवर्तनों के मार्ग पर क़दम 
उठानेवाले देशों के जनगण को ये प्रहइन उद्देलित करते हैं। 

सबसे पहले सोवियत संघ ने समाजवादी परिवर्तनों 
के रास्ते पर क़दम रखा था। उसमें संक्रमण-काल अक्तूबर 
१६१७ में शुरू हुआ और चौथे दशक के मध्य तक जारी 
रहा। १६३६ में स्वीकृत सोवियत संविधान ने देश 
में समाजवाद की विजय की विधिवत पुष्टि की। द्वितीय 
विश्वयुद्ध में हिटलरी जर्मनी तथा सैन्यवादी जापान की 
पराजय के बाद विश्व समाजवादी प्रणाली की स्थापना हुई। 
उसके विकास तथा सुदृढ़ीकरण के फलस्वरूप अनेक देशों 
के लिए पूंजीवाद से समाजवाद में संक्रमणकालीन 
कार्यभारों की अपेक्षतया अल्प ऐतिहासिक अवधि में तथा 
कम कठिनाइयों से पूर्त्ति करना संभव हुआ। उदाहरणत: , 
बुल्गारिया, हंगरी, चेकोस्‍लोवाकिया और रूमानिया 
में संक्रण-काल लगभग १५ वर्ष और जर्मन जनवादी 
जनतंत्र में १२ वर्ष तक जारी रहा। 

संक्रमण-काल कोई विशेष सामाजिक-आर्थिक 


विरचना नहीं है। यह पूंजीवाद के समाजवाद में क्रांतिकारी 
रूपांतरण का ऐतिहासिक दौर है। समाजवाद में संक्रमण 
सुधारवादी तरीक़ों से, अर्थात्‌ बुर्जाआ समाज के अंतर्गत 
क्रमश: परिवर्तन करने के ज़रिये संपन्न नहीं किया जा 
सकता। इसके लिए समाजवादी क्रांति आवश्यक है, ताकि 
सामाजिक तथा आर्थिक प्रणाली में मूलगामी परिवर्तन 
किये जा सकें । यह सामाजिक विकास की वस्तुपरक मांग 
है। इसी प्रशइन पर समाजवादी क्रांति तथा संक्रमण-काल 
के बारे में मार्क्सवादी-लेनिनवादी सिद्धांत और समाजवाद 
में संक्रण के विषय में सुधारवादी तथा संशोधनवादी 
धारणाओं के बीच मूलभूत अंतर विद्यमान है। 

पूंजीवाद से समाजवाद में संक्रमण-काल के बारे 
में मार्क्सवादी-लेनिनवादी सिद्धांत समाजवाद के निर्माण 
के लिए संघर्ष के दौरान विकसित हुआ और उस संघर्ष 
के अनुभव का उपयोग करते हुए उसका संवर्द्धन हुआ। 
पूंजीवाद को खत्म करने तथा राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने 
का ऐतिहासिक लक्ष्य मज़दूर वर्ग के सामने रखकर का० 
मार्स और फ्रे० एंगेल्स ने पूंजीवादी व्यवस्था 
के समाजवादी रूपांतरण के मार्ग निर्धारित किये थे। 
पूंजीवाद से समाजवाद में संक्रमण-काल के सार, महत्व 
तथा भूमिका के बारे में उनके विचारों का ब्ला० इ० 
लेनिन ने २०वीं सदी के आरंभ तक पैदा हुई नई 
ऐतिहासिक वस्तुस्थितियों के अनुरूप विकास और संवर्द्धन 
किया। कालांतर में मार्क्सवादी-लेनिनवादी पार्टियों ने उन 
विचारों का रचनात्मक ढंग से विकास किया और यह 
प्रक्रिय आज भी जारी है। उन्होंने विशेष रूप से पूंजीवाद 


€ 


से समाजवाद में संक्रमण की सामान्य नियमसंगतियों का 
प्रतिपादन एवं स्पष्टीकरण किया । 

समाजवाद का निर्माण कर चुके और समाजवादी 
परिवर्तनों की दिशा में बढ़नेवाले देशों का ऐतिहासिक तथा 
आर्थिक अनुभव मार्क्सवादी-लेनिनवादी सिद्धांत की सत्यता 
को प्रमाणित करता है जिसने पूंजीवाद से समाजवाद 
में संक्रण-काल की आवश्यकता, स्वरूप और आम 
नियमसंगतियों का प्रतिपादन किया है। मगर यह सोचना 
भी ग़लत है कि पूंजीवाद से समाजवाद में संक्रमण के बारे 
में मार्क्सवादी-लेनिनवादी धारणा अपरिवर्तनशील , जड़ , 
अविचल मत है। प्रत्येक मार्क्सवादी-लेनिनवादी पार्टी अपने 
ढंग से समाजवादी क्रांति तथा समाजवादी निर्माण की 
सामान्य नियमसंगतियों का उपयोग करती है, समाजवाद 
के निर्माण का बीडा उठानेवाला हर देश मार्क्सवाद- 
लेनिनवाद के रचनात्मक उपयोग एवं विकास के अनुभव 
के आम ख़ज़ाने में अपना मूल्यवान योग देता है। समाजवाद 
की ओर नये-नये देशों एवं जनगण के उन्मुख होने 
के फलस्वरूप निस्संदेह संक्रमण-काल का सिद्धांत एवं 
अनुभव , नये, सर्वाधिक प्रगतिशील और मानवतावादी 
समाज --- समाजवाद --- के निर्माण का सिद्धांत एवं 
अनुभव और अधिक समृद्ध हो जायेगा । 


अध्याय १ 


समाजवाद की वैज्ञानिक धारणा और 
पुंजीवाद से समाजवाद में संक्रमण- 
काल की आवद्यकता 


कल्पना से विज्ञान की ओर 


पुरातन काल से लोगों ने न्यायपूर्ण समाज और ऐसी 
सामाजिक व्यवस्था के स्वप्न देखे थे, जिसमें मानव 
द्वारा मानव का शोषण नहीं किया जायेगा, सभी 
सत्री-पुरषों को समान अवसर दिये जायेंगे, 
वे स्वतंत्र, रचनात्मक परिश्रम में लगे होंगे, 
अपनी आर्थिक आवद्यकताएं और सांस्कृतिक मांगें 
पूरी कर सकेंगे, अपने व्यक्तित्व का सर्वांगीण 
विकास करेंगे। ऐसे समाज में एक व्यक्ति की 
सुख-समृद्धि दूसरे व्यक्ति की दुर्दशा पर आधारित 
नहीं होगी , इसके विपरीत दूसरों को उत्पीड़ित और 
अपमानित देखकर कोई भी सुखी नहीं रह सकेगा । 

लोगों ने कल्पना के घोड़े दौड़ाये, विभिन्न 
परियोजनाएं पेश कीं, अपने स्वप्नों को साहित्यिक 
कृतियों का रूप प्रदान किया , भावी समाज के भिन्न- 
भिन्न रूपांकन तैयार किये। प्राय: वे किसी विनम्र 
तथा बुद्धिमान महाराजा अथवा धन्नासेठ से आस 
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लगाते थे, जो उस उदात्त परिकल्पना को हृदयंग्म करेगा 
और उसे कार्यरूप में परिणत करने के लिए अपने अधिकार 
तथा धन का सदुपयोग करेगा। 

परंतु इस प्रकार के सपने असाध्य , अमूर्त मिद्ध हुए। 
भावी समाज --- समाजवाद -- की उस धारणा को कालांतर 
में यूटोपियन , अर्थात्‌ काल्पनिक समाजवाद की संज्ञा दी 
गयी। यूटोपिया ' एक पुस्तक का शीर्षक है, जिसे १५१६ 
में ऐसे ही एक अंग्रेज स्वप्नद्रष्टा टामस मूर ने लिखा था। 
यूटोपिया का अर्थ कल्पनालोक है। नेकदिल बादशाहों और 
धनी परोपकारियों तथा पराक्रमी वीर-पुरुषों से जुडी बड़ी- 
बड़ी आशाओं पर पानी फिर गया, सच्चा  स्वर्ण-युग 
कभी अस्तित्व में नहीं आया। महान स्वप्नद्रष्टा समाजवादी 
शार्ल फुरिये कई वर्षों तक किसी ऐसे उदारमना 
“ परोपकारी ” की खोज करते रहे, जो नये, न्यायपूर्ण 
समाज “ फ़लांस्टेर /* के निर्माण के लिए आवश्यक धन 
देने के लिए तैयार हो जाये। १८२६ में पेरिस में कई 
जगह विज्ञापन लगाये गये जिनमें निवेदन किया जाता था 
कि कोई भी पूंजीपति जो प्रायोगिक “ फ़लांस्टेर ” के गठन 
के लिए दान देने की इच्छा रखता है, प्रतिदिन दोपहर १२ 
बजे से १ बजे तक श्री फ्रांसआ-मरी-शार्ल फुरिये से उनके 
फ्लैट में मिल सकता है। 

उसके बाद कई वर्षों तक जीवनपर्यत शार्ल फ़ुरिये 
चाहे कहीं भी क्‍यों न रहे हों, दोपहर तक घर लौटने की 
जल्दी करते थे यह आशा दिल में संजोये हुए कि कोई 


* लगभग १,८०० व्यक्तियों का समाजवादी समुदाय , जिसकी 
कल्पना फुरिये ने प्रस्तुत की थी ।--सं० 
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दरियादिल राथशिल्ड अथवा विशेष सूची में दर्ज किये गये 
तीन हज़ार संभव “परोपकारियों ” में से कोई उनका 
दरवाजा खटखटायेगा, और अपनी संपत्ति “फ़लांस्टेर ” 
के प्रबंध के लिए पेश करेगा। मगर मानव-वंश का 
उद्धारक कभी नहीं आया। 

केवल तब, जब स्वयं इतिहास ने नये समाज का 
आधार तैयार करना शुरू किया , जब सपनों में नहीं , बल्कि 
यथार्थ जीवन में ऐसी भौतिक परिस्थितियां पैदा होने 
लगीं, जिनकी बदौलत लोगों के सर्वतोमुखी विकास, 
उनकी विविध, सार्थक तथा तेजी से बढ़ती हुई 
आवश्यकताओं की पूर्ति का लक्ष्य प्राप्त करना संभव हुआ , 
केवल तब समाजवाद, अर्थात्‌ उस सिद्धांत की वैज्ञानिक 
धारणा का प्रतिपादन करने की संभावना मिली, जो यह 
बताता है कि नया समाज कैसा होगा, आर्थिक, 
सामाजिक , राजनीतिक और नैतिक दृष्टि से उसका स्वरूप 
कैसा होगा। 

१९वीं सदी में महान वैज्ञानिक क्रांतिकारी कार्ल 
मार्सक और फ्रेडरिक एंगेल्स वैज्ञानिक समाजवाद 
के प्रतिपादक बने। उन्होंने सैद्धांतिक महत्व का निष्कर्ष 
निकाला : समाजवाद वह सामाजिक व्यवस्था है, जिसकी 
ओर समाज बढ़ने भी लगा है, क्योंकि वह पूंजीवाद के युग 
में पदार्पण कर चुका है। समाजवाद मात्र किसी का सपना 
या कामना नहीं है, यह सामाजिक विकास का आवश्यक , 
अवश्यंभावी चरण है। मार्क्स और एंगेल्स ने इस नियम को 
सिद्ध किया और ऐतिहासिक विकास की कसौटी पर उनकी 
विज्ञानसम्मत भविष्यवाणी खरी उतरी। 
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समाजवाद की विज्ञानसम्मत , मार्क्सवादी धारणा क्‍या 
हे? 

समाजवाद कम्युनिस्ट सामाजिक-आर्थिक विरचना का 
पहला चरण है, जो समाजवादी क्रांति और पूंजीवाद 
से समाजवाद में संक्रमण-काल समाप्त होने पर अस्तित्व 
में आता है और पूंजीवाद का स्थान ले लेता है। समाजवाद 
उत्पादन के साधनों के सार्वजनिक स्वामित्व पर आधारित 
होता है। यह उसकी आर्थिक बुनियाद है। अत: उत्पादन 
के साधनों के प्रति समाज के सभी सदस्यों की स्थिति 
पूर्णत: समान है: कोई भी उन साधनों से वंचित नहीं होता , 
और न ही किसी का उन पर एकाधिकार रहता है। 

समाजवाद के अंतर्गत उत्पादन के साधनों पर 
सार्वजनिक स्वामित्व की व्यवस्था के आधार पर उत्पादन- 
कार्य में लगे लोगों के बीच समान अधिकारों पर आश्रित 
संबंध स्थापित होते हैं: चंकि भूमि, कल-कारखानों , 
रेलवे मार्गों, बैंकों, आदि पर निजी स्वामित्व नहीं होता , 
इसलिए समाज में उत्पादित सारा माल भी सार्वजनिक 
संपत्ति होता है। उसका एक अंश समाज के सदस्यों को 
व्यक्तिगत संपत्ति के रूप में प्राप्त होता है-- ज़्यादातर 
ये व्यक्तिगत उपभोग की वस्तुएं हैं, और शेष भाग 
समाज के अधिकार में रह जाता है। मुख्यतः ये 
नवनिर्मित उत्पादन के साधन होते हैं, जिनके ज़रिये 
आगे चलकर उत्पादन का विकास और विस्तार किया 
जाता है। 

समाजवादी देश में सार्वजनिक स्वामित्व पर 
आधारित उत्पादन का प्रमुख लक्ष्य है मानव का हित-साधन , 
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सभी नागरिकों का विकास, उनकी बढ़ती हुई खुशहाली 
तथा स्वतंत्र, चहुंमुखी विकास सुनिश्चित करना। 

पूंजीवाद की जगह लेनेवाले समाजवाद की उत्पादक 
शक्तियों का विकास-स्तर सार्वजनिक उत्पादन में नागरिकों 
के श्रमिक योगदान के हिसाब से उनके बीच उपभोक्ता 
वस्तुओं के वितरण की प्रणाली निर्धारित करता है, अर्थात्‌ 
समाज के हेतु प्रत्येक श्रमक्षम नागरिक के श्रम की 
मात्रा और गुण के हिसाब से उसे पारिश्रमिक दिया 
जाता है। 

इस प्रकार, समाजवाद बड़े मशीनीक्कत उत्पादन तथा 
उत्पादन के साधनों पर सार्वजनिक स्वामित्व पर आधारित 
समाज है, जिसमें सामाजिक उत्पादन का विकास मानव 
के हित में होता है, एक आम योजना के अनुसार काम 
करनेवाले सभी लोगों का स्वतंत्र साथियों जैसा सहयोग स्था- 
पित होता है, श्रमिक योगदान के अनुसार समाज 
के सदस्यों के बीच आर्थिक उपभोक्ता निधियों तथा 
सुविधाओं के वितरण का उसूल लागू होता है (श्रमअक्षम 
नागरिकों की परवरिश का जिम्मा समाज अपने ऊपर ले लेता 
है )। समाजवाद के लक्षणों का यह नितांत संक्षिप्त विवरण 
है, लेकिन फ़िलहाल इतना ही काफ़ी है। 

सवाल उठता है: सामाजिक विकास के परिणामस्वरूप 
समाजवाद द्वारा पूंजीवाद की जगह का लिया जाना -- और 
कई देशों में यह हो चुका है-- अवश्यंभावी क्‍यों है? कुछ 
देशों में समाजवाद में संक्रमण-काल में, पूंजीवादी 
अवस्था को लांघकर , सामाजिक उत्पादन की पूंजीवादपूर्व 
अवस्था में ही समाजवाद का निर्माण आरंभ होता है और 
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सफलता से जारी रहता है। इसका कारण क्या है? समाज 
के विकास की किन नियमसंगतियों के सहारे मार्क्स और 
एंगेल्स ने पूंजीवाद के ह्वास और समाजवाद में संक्रमण 
की आवश्यकता के बारे में निष्कर्ष निकाला था? 

यदि संक्षेप में उत्तर दिया जाये तो आधुनिक पूंजी- 
वादी उत्पादन का स्वरूप मार्क्स और एंगेल्स के उक्त 
निष्कर्ष का आधार था। सामाजिक विकास की पूर्ववर्ती 
अवस्थाओं --- दासप्रथाकालीन तथा सामंती अवस्था की 
तरह (आदिम-सामुदायिक अवस्था को छोड़कर ) पूंजीवाद 
भी उत्पादन के साधनों के निजी स्वामित्व पर आधारित है। 
लेकिन लोगों के बीच उत्पादन-संबंधों की ऐसी स्थिति उन 
उत्पादक शक्तियों के स्वरूप के अधिकाधिक प्रतिकूल सिद्ध 
होती है, जो पूंजीवाद की आर्थिक प्रणाली के अंतर्गत 
विकसित होती हैं, और जिन्हें यह प्रणाली तथा अधिकतम 
मुनाफ़े कमाने के लिए इस प्रणाली की सरगर्मियां निर्धारित 
करती हैं। 

पूंजीवाद की अवस्था में उत्पादक शक्तियां 
अधिकाधिक सार्वजनिक स्वरूप धारण करती हैं। सामाजिक 
श्रम-विभाजन तथा उससे संबंधित उद्यमों के व्यावसायिक 
विशिष्टीकरण , उत्पादन कार्यों की सहकारिता, यातायात 
और संचार व्यवस्था के विकास के फलस्वरूप अलग-थलग 
उत्पादन-प्रक्रियाएं एक आम सामाजिक उत्पादन-प्रक्रिया 
में मिल जाती हैं। इसका अर्थ यह है कि उत्पादन 
सार्वजनिक स्वरूप धारण कर चुका होता है। अर्थव्यवस्था 
का अलग-अलग इकाइयों में खंडन , जो उत्पादन के साधनों 
तथा उत्पादित वस्तुओं पर निजी (पूंजीवादी ) स्वामित्व का 
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परिणाम है, उत्पादन-प्रक्रिया के सार्वजनिक स्वरूप 
के प्रतिकूल है। 

सामाजिक उत्पादन का विकास प्रइन को इस प्रकार पेश 
करता है: कालांतर में निजी स्वामित्व को मिटना अथवा 
बदलना होगा, उत्पादन के साधन सार्वजनिक स्वामित्व 
के अंतर्गत आने चाहिए। तब समाज की पूरी आर्थिक 
व्यवस्था उत्पादक शक्तियों के स्वरूप , उनके विकास की 
आवश्यकताओं के अनुकूल हो जायेगी। उत्पादन के साधनों 
पर निजी स्वामित्व का स्थान सार्वजनिक स्वामित्व द्वारा 
लिया जाना आधुनिक समाज की आर्थिक और सामाजिक 
प्रगति का तक़ाज़ा है। हम बता चुके हैं कि उत्पादक 
शक्तियों के विकास की वर्तमान अवस्था में उत्पादन 
के साधनों पर सार्वजनिक स्वामित्व की स्थापना करने का 
अर्थ है नयी सामाजिक-आर्थिक व्यवस्था-- 
समाजवाद ---का अभम्युदय। अतः निजी स्वामित्व की 
समाप्ति वह प्रमुख लक्ष्य है, जिसकी प्राप्ति के लिए संसार 
भर के कम्युनिस्ट प्रयत्नशील हैं। का० मार्क्स और फ्रे० 
एंगेल्स के शब्दों में कम्युनिस्ट सिद्धांत का सारांश है निजी 
स्वामित्व का अंत। 

इस प्रकार, समाजवाद में संक्रमण किसी का संकल्प 
अथवा स्वप्न नहीं है, यह ऐतिहासिक आवश्यकता है। और 
उसका मूलाधार आधुनिक समाज के विकास की भौतिक 
परिस्थिति , समाज की उत्पादक शक्तियों के विकास का 
प्राप्त हो चुका स्तर है। समाजवाद में संक्रमण और 
तत्पश्चात उसके सफल विकास की ये आर्थिक शर्तें अथवा 
उसका भौतिक आधार उत्पादक शक्तियों के विकास 
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के उच्च स्तर का फल होता है, जब उत्पादन का सार्वजनिक 
स्वरूप स्पष्ट हो चुका होता है। बड़े पैमाने पर मशीनीकृत 
उत्पादन के स्थापित होने के साथ यह स्तर प्राप्त किया 
जाता है। 


संक्रमण-काल आवश्यक क्‍यों है 


मानवजाति पूंजीवाद से सीघे-सीधे समाजवाद 
में छलांग लगाकर नहीं पहुंच सकती। किसी अलग देश 
के और समूचे विश्व के इतिहास में इसके लिए एक पूरा 
ऐतिहासिक काल आवश्यक है। यह सामाजिक विकास का 
विशिष्ट काल--पुंजीवाद से समाजवाद में संक्रमण- 
काल -- है। 

स्वयं पूंजीवाद का विकास समाजवाद में संक्रमण को 
अवश्यंभावी बना देता है। पूंजी की सत्ता को समाप्त 
करना असंभव होता, अगर पूंजीवादी देशों के आर्थिक 
विकास की संपूर्ण गति उधर ही न पहुंचाती ... पूंजीवाद 
को कोई शक्ति नष्ट नहीं कर सकती, अगर इतिहास 
ने उसकी जड़ को अंदर ही अंदर खोखला न कर दिया और 
काट न दिया होता। * 

अधिकतम लाभांश प्राप्त करने की पूंजीपतियों की 
लालसा के फलस्वरूप उत्पादक शक्तियों और श्रम की 
उत्पादनशीलता में अत्यधिक वृद्धि होती है। औद्योगिक 
दृष्टि से विकसित पूंजीवादी देशों में उत्पादक शक्तियां 


* ठला० इ० लेनिन, युद्ध और क्रांति! (लेनिन, संकलित 
रचनाएं , दस खंडों में , खंड ६, पृ० ४३३)। 
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अत्यंत उच्च स्तर पर पहुंचती हैं। बड़े मशीनीकृत उद्योग 
के उद्भव तथा विकास के साथ उत्पादन का जो 
सार्वजनिक स्वरूप स्थापित होता है, वह उत्पादन 
के संकेंद्रण तथा केंद्रीयकरण , सामाजिक श्रम-विभाजन , 
प्रयेक देश के भीतर अर्थव्यवस्था के विभिन्न अंगों 
के बीच संबंधों के बढ़ने की प्रवृत्ति तथा विश्वव्यापी पूंजी- 
वादी अर्थव्यवस्था की स्थापना में अभिव्यक्त होता है। 

समाजवाद में संक्रमण का भौतिक पूर्वाधार तब विशेष 
रूप से बड़े पैमाने पर तैयार तथा परिपक्व होने लगता है, 
जब पूंजीवाद अपनी चरम अवस्था -- साम्राज्यवाद -- में 
प्रवेश करता है, इजारेदार पूंजीवाद का रूप धारण करता 
है, जब नानारूपी राजकीय-इजारेदार पूंजीवाद अर्थतंत्र 
में प्रमुख भूमिका अदा करने लगता है। “...राजकीय- 
इजारेदार पूंजीवाद समाजवाद के लिए पूर्ण भौतिक 
तैयारी है, समाजवाद की दहलीज्ञ है, इतिहास के जीने की 
वह सीढ़ी है, जिसके तथा उस सीढ़ी के बीच, जिसे 
समाजवाद कहते हैं, और कोई मध्यवर्ती सीढ़ियां नहीं 
हैं। * 

लेकिन पूंजीवाद इतिहास के मंच से स्वेच्छया नहीं 
हटेगा। उसे सामाजिक प्रगति के मार्ग से बलपूर्वक हटाना 
पड़ता है। पूंजीवादी संबंधों को खत्म करने तथा नयी, 
समाजवादी व्यवस्था क़ायम करने का ऐतिहासिक मिशन पूरा 
करनेवाली सामाजिक शक्ति है मज़दूर वर्ग , वर्तमान काल 


* ब्ला० इ० लेनिन , ' आसन्‍न विपदा और उसका मुक़ाबला कैसे 
किया जाये ' (लेनिन , संकलित रचनाएं, दस खंडों में , खंड ७, पृ० 
२०७)। 


का सबसे प्रगतिशील व क्रांतिकारी वर्ग , जो श्रमिक किसान- 
समुदाय के सहयोग से यह दायित्व पूरा करता है। मज़दूर 
वर्ग का हरावल दल कम्युनिस्ट और मज़दूर पार्टियां हैं, जो 
समाजवादी सिद्धांत को आम मज़दूर आंदोलन से सूत्रबद्ध 
करती हैं , समाजवाद के हेतु संघर्ष में श्रमिकों को संगठित 
और प्रेरित करती हैं। 

समाज का समाजवादी रूपांतरण सर्वहारा वर्ग 
के अधिनायकत्व , अर्थात्‌ नये प्रकार के राज्य की 
क्रांतिकारी स्थापना, के साथ आरंभ होता है, जो 
समाजवाद के निर्माण तथा क्रांतिकारी उपलब्धियों की रक्षा 
का मुख्य साधन है। 

बुर्जुआ वर्ग की आर्थिक और राजनीतिक सत्ता को 
खत्म करने तथा नया समाज का निर्माण करने के लिए 
मज़दूर वर्ग राज्य का उपयोग करता है। फ्रे० एंगेल्स 
ने लिखा था कि सर्वहारा वर्ग का अधिनायकत्व “' एकमात्र 
ऐसा उपकरण है , जिसके जरिये विजयी मजदूर वर्ग अभी- 
अभी जीती गयी सत्ता का उपयोग कर सकता है, अपने 
शत्रुओं -- पूंजीपतियों --- को कुचल सकता है और समाज 
का ऐसा आर्थिक पुनर्गठन कर सकता है, जिसके बिना 
विजय अनिवार्यत: पराजय में बदल जायेगी और मजदूरों 
के संहार के साथ समाप्त होगी , जैसा कि पेरिस कम्यून 
के बाद हुआ था। /* 

विश्व समाजवादी शिविर के देशों के ऐतिहासिक अनुभव 
से पता चलता है कि मज़दूर वर्ग द्वारा सत्ता का क्रांतिकारी 


* फ्रे० एंगेल्स , फ़ि० बैन पैटन को पत्र , १८ अप्रैल, १८८३। 
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ढंग से हस्तगतकरण भिन्‍न-भिन्‍न उपायों से किया जा सकता 
है: सशस्त्र विद्रोह करके भी और शांतिपूर्ण तरीक़ों से भी। 
यह संघर्ष में मज़दूर वर्ग तथा बुर्जुआ वर्ग की शक्तियों 
के संतुलन पर निर्भर करता है। देश-काल की ठोस 
परिस्थितियां , मज़दूर वर्ग तथा अन्य क्रांतिकारी शक्तियों 
का राजनीतिक अनुभव, वर्ग-संघर्ष की उग्रता जैसे तत्व 
सर्वहारा वर्ग के अधिनायकत्व का रूप निश्चित करते हैं। 
सोवियत संघ के लिए यह सोवियत सत्ता है और यूरोप तथा 
एशिया के समाजवादी देशों में लोक-जनवादी शासन- 
प्रणाली । 

समाजवादी क्रांति का प्रमुख आर्थिक प्रयोजन है पूंजी- 
वादी उत्पादन-संबंधों का अंत और उत्पादन के साधनों 
के सार्वजनिक स्वामित्व पर आधारित समाजवादी संबंधों 
का निर्माण। इस प्रकार, उत्पादन के सार्वजनिक स्वरूप 
तथा उत्पादन के साधनों एवं श्रम-फलों के अधिग्रहण 
के व्यक्तिगत पूंजीवादी स्वरूप के बीच वह अंतर्विरोध दूर 
हो जाता है, जो पूंजीवादी समाज में बेहद विषम होता है। 

क्रांति पुराने समाज का विघटन कर देती है। लेकिन 
यह काम एक ही झटके में नहीं होता। बहुत जल्दी, चंद 
दिनों और घंटों में सत्ता की बागडोर अपने हाथों में लेना 
पूरी तरह संभव है, लेकिन पुराने समाज को , जो जटिलतम 
सामाजिक तंत्र है, चुटकी बजाते ही, एक ही वार में, 
एक जबर्दस्त हमला बोलकर धराशायी नहीं किया जा 
सकता। 

पुरानी व्यवस्था को धराशायी करना कमोबेश एक दीर्घ- 
कालीन प्रक्रिया है। वह सब कुछ पूरी तरह खत्म करना 
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चाहिए , जो शोषकों का हित-साधन और जनता का अहित 
करता था। पर इसके साथ ही जो कुछ श्रमिक जन के हित 
में उपयोग में लाया जा सकता है, लाभदायक है, उसे 
सुरक्षित रखना चाहिए। 

यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि विनाश के साथ 
सृजन की प्रक्रिया भी शुरू होती है। ये एक दूसरी के बाद 
आनेवाली नहीं, वरन्‌ आपस में जुड़ी हुईं, एक ही समय 
में चलनेवाली प्रत्रियाएं हैं। 

पुराने को मिटाते हुए नये का निर्माण करना, पुराने 
के खंडहरों पर नये का निर्माण करना आसान काम नहीं है। 
शुरू में नयी अदभुत इमारत का खाक़ा बनाना चाहिए। वह 
बिल्कुल ख़ाली जगह पर खड़ी नहीं की जाती। 

पूंजीवाद से समाजवाद में संक्रमण-काल की 
आवश्यकता समाजवादी क्रांति की विशेषताओं, बुर्जुआ 
क्रांति से उसके मूलभूत अंतर से जुड़ी हुई है। 

जैसा कि बताया जा चुका है, समाजवादी क्रांति 
से पहले समाजवादी उत्पादन-संबंध अपने आप स्थापित 
नहीं होते, क्रांति के बाद भी वे अपने आप पैदा नहीं होते , 
उनका निर्माण, निरूपण करना पड़ता है। इस दृष्टि 
से पूंजीवाद के स्थान पर समाजवाद का आविर्भाव सामंती 
समाज की जगह बुर्जाआ समाज के आविर्भाव से बहुत 
भिन्‍न है। 

सामंतववाद और पूंजीवाद, दोनों की जड़ें निजी 
स्वमित्व में अंतर्निहित होती हैं, इसलिए पूंजीवादी 
उत्पादन-पद्धति की उत्पत्ति सामंती समाज के भीतर हुई 
और वह स्वतःस्फूर्त ढंग से विकसित होती गयी। 


वर्जुआ अर्थव्यवस्था तथा समाजवादी अर्थव्यवस्था में 
जमीन-आसमान का फ़र्क है: बुजुआ अर्थव्यवस्था निजी 
स्वामित्व पर कायम है , जबकि समाजवादी अर्थव्यवस्था की 
बुनियाद उत्पादन के साधनों पर सार्वजनिक स्वामित्व है। 
पुंजीवादी समाज में मानव द्वारा मानव का शोषण किया 
जाता है, जबकि समाजवाद शोषण से मुक्त लोगों 
के समानाधिकारपूर्ण आर्थिक सहयोग की प्रणाली है। 
इसीलिए समाजवादी आर्थिक पद्धति पूंजीवाद के भीतर 
अपने आप पैदा नहीं हो सकती। सर्वहारा वर्ग ' ... अपनी 
अब तक की अधिग्रहण-प्रणाली का और उसके साथ-साथ 
पहले की सभी अधिग्रहण-प्रणालियों का अंत किये बिना 
समाज की उत्पादक शक्तियों का स्वामी नहीं बन सकता। * 

पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के खात्मे और समाजवादी 
अर्थव्यवस्था के निर्माण के लक्ष्य की तुरंत ही, सर्वहारा 
वर्ग द्वारा राजनीतिक सत्ता जीतने के दौरान पृूर्त्ति नहीं हो 
सकती। बड़े बुजुआ जनों तथा भस्वामियों के प्रतिरोध को 
कुचलना तथा उनकी संपत्ति को जब्त करना, उत्पादन 
के साधन तमाम मेहनतकशों के हवाले करना तथा नये 
सामूहिक सिद्धांतों के आधार पर उद्यमों के काम का प्रबंध 
करना चाहिए। यह कार्यभार यों भी अत्यंत कठिन है 
और वह इसलिए और भी अधिक जटिल बन जाता है कि 
मजदूर वर्ग को अर्थतंत्र के संचालन का अनुभव नहीं 
होता। 


* का० मार्क्स और फ्रे० एंगेल्स, 'कम्युनिस्ट पार्टी का 
घोषणापत्र ' (मार्क्स, एंगेल्स, संकलित रचनाएं, तीन खंडों में, 
खंड १, भाग १, मास्को, प्रगति प्रकाशन, १६७८, पृ० १४२)। 


ल्‍्र् 
ज््ण 


छोटे पैमाने पर माल का उत्पादन करनेवाले किसानों की 
खेतीबारी के (और लगभग सभी पूंजीवादी देशों 
में ऐसे किसानों की संख्या बहुत अधिक है) स्वैच्छिक 
आधार पर समाजवादी रूपांतरण , श्रमिक जन की खुशहाली 
तथा संस्कृति के उत्थान में भी बहुत समय लगता है। नये 
समाज के निर्माण के दौरान उन हलक़ों के जोरदार 
प्रतिरोध का सामना करना पड़ता है, जो अपने अधिकार 
और संपत्ति खोने को तैयार नहीं होते। लेकिन समाजवाद 
के निर्माण और इसलिए संक्रमण-काल का भी प्रमुख लक्ष्य 
पुरानी व्यवस्था का विनाश अथवा उसके पक्षधरों का दमन 
नहीं है। प्रमुख लक्ष्य रचनात्मक हैं: उन्‍नत भौतिक आधार 
का निर्माण, उच्च श्रम उत्पादनशीलता की प्राप्ति, 
नयी आर्थिक , सामाजिक एवं राजनीतिक व्यवस्थाओं का 
निर्माण , सांस्कृतिक क्रांति। 

इन जटिल और कठिन लक्ष्यों की विजयी सर्वहारा 
वर्ग द्वारा पूर्ति के लिए ऐतिहासिक संक्रमणकालीन 
अवधि आवश्यक है--पूंजीवाद का समाजवाद में 
संक्रमण-काल। आर्थिक दृष्टि से संक्रमण-काल का सार 
यह है कि पूंजीवादी अर्थतंत्र नष्ट किया जाता है और नया , 
समाजवादी अर्थतंत्र स्थापित होता है। 

अतः , पूंजीवाद से समाजवाद में (कभी-कभी पूंजी- 
वादपूर्व की अवस्था से ) संक्रमण-काल --- वह ऐतिहासिक 
अवधि है, जिसके अंदर पूंजीवाद क्रांतिकारी तरीकों 
से समाजवाद में बदल दिया जाता है। स्वाभाविक ही है कि 
समाजवाद की दिशा में अभियान शुरू करनेवाले देश का 
आर्थिक विकास-स्तर जितना नीचा होता है, यह अवधि 
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अपेक्षाकृत उतनी ही लंबी होती है और वे कार्यभार उतने 
ही अधिक जटिल होते हैं, जिन्हें उस ऐतिहासिक मार्ग पर 
बढ़ते हुए मज़दूर वर्ग को पूरा करना होता है। ब्ला० इ० 
लेनिन ने इस संबंध में लिखा कि समाजवाद के निर्माण का 
लक्ष्य “... तत्क्षण संपनन्‍न नहीं किया जा सकता, वह पूंजी- 
वाद से समाजवाद में काफ़ी देर तक जारी रहनेवाली 
संक्रणकालीन अवधि की अपेक्षा करता है-- 
क्योंकि ... जीवन के समस्त क्षेत्रों में मुलगामी परिवर्तन 
लाने के लिए समय की आवश्यकता होती है, क्योंकि 
टुटपुंजिया और बुर्जुआ प्रबंध की आदत की जबर्दस्त 
शक्ति पर केवल लंबे, अटल संघर्ष में ही क़ाबू्‌ पाया जा 
सकता है। * आजकल प्रत्येक देश की संक्रमणकालीन 
परिस्थितियों पर , उसकी अवधि घटने पर विश्व समाजवादी 
व्यवस्था , समाजवादी राज्यों के सहयोग तथा परस्पर 
सहायता का अत्यधिक सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। 

संक्रण-काल मरणोन्मुख पूंजीवाद और उदीयमान 
समाजवाद के बीच घोर संघर्ष की अवधि है। जब तक यह 
अवधि समाप्त नहीं होती पूंजीपति और अन्य शोषक तबक़े 
यह आशा संजोये रहते हैं कि पुरानी व्यवस्था पुनर्स्थापित 
होगी और इसलिए वे पुराने को बहाल करने की कोशिश 
करते रहते हैं। सर्वहारा वर्ग तथा बुर्जुआ वर्ग के बीच 
जीवन-मरण का यह संघर्ष संक्रमण-काल के प्रमुख विषम 
अंतर्विरोध को प्रतिबिंबित करता है। 

मार्क्सवाद-लेनिनवाद ने सैद्धांतिक रूप से सिद्ध किया 


* ठला० इ० लेनिन, हंगरी के मजदूरों का अभिवादन ' 
( लेनिन, संकलित रचनाएं, दस खंडों में , खंड ६, पृ० १४-१५)। 
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और समाजवाद के निर्माण के अनुभव ने साफ़-साफ़ दिखा 
दिया कि पूंजीवाद के समाजवाद में धीरे-धीरे बदलने 
का सुधारवादी सिद्धांत उतना ही भ्रामक है, जितना 
निरर्थक संशोधनवादियों का दृष्टिकोण है, जो समाजवाद 
में पुंजीवाद के संक्रमण-काल की आवश्यकता को नकारते 
हैं अथवा यह मानते हैं कि पूर्ण कम्युनिस्ट समाज के निर्माण 
तक संक्रमण-काल की ऐतिहासिक अवधि जारी रहेगी । 

संक्रमण-काल की आवद्यकता उन कार्यभारों से 
निर्धारित होती है, जिनको मजदूर वर्ग के नेतृत्व 
में मेहनतकश जनता पूरा करती है। ये कार्यभार हैं : पूंजी- 
वादी अर्थव्यवस्था का समाजवादी अर्थतंत्र में रूपांतरण , 
सामाजिक-राजनीतिक क्षेत्र में समाजवादी परिवर्तन, 
मानव द्वारा मानव के शोषण तथा उसके कारणों को 
मिटाना , पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की सबसे बड़ी सामाजिक 
बुराई -- बेरोजगारी --- का अंत , समाज की नयी वर्गीय 
संरचना का निर्माण, नये सार्वजनिक श्रम-प्रबंध तथा 
समाजवादी अनुशासन की प्रतिष्ठापना , समाजवादी जनवाद 
का विकास और अंततः , जनता में समाजवादी चेतना का 
समावेश । 


अध्याय २ 


सर्वहारा वर्ग का अधिनायकत्व -- 
समाजवादी परिवतेनों का मुख्य साधन 


बुजुआ क्रांति से सर्वहारा क्रांति की भिन्‍नताएं 


सामाजिक न्याय के समाज का सपना जब सपना मात्र 
नहीं रह जाता और समाजवाद कल्पना से वैज्ञानिक 
धारणा में बदल जाता है, तब भी नया समाज 
भविष्य का ध्येय बना रहता है। समाज के विकास 
के नियमों का ज्ञान प्राप्त करना ही पर्याप्त नहीं है , 
उन्हें अमल में लाना, सामाजिक विकास के 
तीत्रीकरण के हित में उनका उपयोग करना 
भी आवश्यक है। इसके लिए सामाजिक प्रयास, 
सक्रिय और सोदहदेश्य प्रयास करना चाहिए। अत: ऐसी 
सामाजिक शक्ति आवश्यक होती है, जो पूंजीवादी 
जगत्‌ को बदलने के लिए उत्सुक हो तथा उसे बदलने 
में, सभी पुराने, जड़ तत्वों, प्रगति के रास्ते 
में बाधक तत्वों को हटाने और नये, समाजवादी 


कर 


समाज का निर्माण करने में समर्थ हो। दार्शनिकों 
ने विभिन्‍न विधियों से विश्व की केवल व्याख्या ही की है, 
लेकिन प्रश्न विश्व को बदलने का है।” १८४५ में 
ही कार्ल मार्क्स इस निष्कर्ष पर पहुंचे थे। 

पूंजीवादी व्यवस्था को “दफ़न” करनेवाली 
क्रांतिकरी शक्ति सर्वहारा वर्ग, अर्थात्‌ वह वर्ग है, 
जो पूंजीवादी उत्पादन-पद्धति का फल है, जिसे पूंजीवाद का 
विकास संगठित एवं एकजुट तथा प्रबुद्ध करता है। सर्वहारा 
वर्ग की क्रांतिकारी पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, जो 
विज्ञानसम्मत मार्क्सवादी-लेनिनवादी चिंतनधारा से लैस 
है, वैज्ञानिक समाजवाद के आदर्शों का आम मेहनतकश 
जनता में प्रसार करती है, समाजवादी सिद्धांत को मजदूर 
आंदोलन के साथ सूत्रबद्ध करती है और मज़दूर वर्ग 
के क्रांतिकारी संघर्ष का संचालन करती है। 

पूंजीवाद से समाजवाद में क्रांतिकारी संक्रमण-काल 
के दौरान समाज में सबसे पहले क्‍या बदलना चाहिए? 
किस चीज़ के सहारे मज़दूर वर्ग समाज का कायाकल्प कर 
सकता है? 

किसी भी अन्य क्रांतिकारी वर्ग की भांति मजदूर वर्ग 
के लिए यह साधन राज्यसत्ता है। केवल राज्यसत्ता 
के सहारे कोई वर्ग समाज में अपना प्रभुत्व स्थापित कर 
सकता है, अपने लक्ष्य की पूर्ति करने, अपने वर्गीय हितों 
की रक्षा करने , अपनी योजनाएं अमल में लाने में सफल हो 


* कार्ल मार्क्स, 'फ़ायरबाख पर निबंध (मार्क्स, एंगेल्स, 
संकलित रचनाएं, तीन खंडों में, खंड १, भाग १, पृ ० १४)। 
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सकता है। परंतु उन वर्गों की तुलना में , जिन्होंने भूतकाल 
में राजनीतिक क्रांतियां करके शासन की बागडोर संभाली 
थी और इस प्रकार सामाजिक विकास के निश्चित दौर का 
स्वरूप निर्धारित किया था , मजदूर वर्ग के लिए सत्तारूढ़ 
होना , क्रांतिकारी ढंग से सत्ता ग्रहण करना और भी अधिक 
महत्वपूर्ण काम है। 

समाज के विकास के एक निश्चित दौर में बुर्जुआ वर्ग 
क्रांतिकारी था। उसने राज्य का शासन तब अपने हाथ 
में लिया, जब वह समाज की प्रमुख आर्थिक शक्ति बन 
चुका था, ब्रिटेन, नीदरलैंड अथवा फ्रांस जैसे सामंती 
देशों की अर्थव्यवस्था में बुर्जाआ उत्पादन-संबंध तब तक 
प्रभुत्व प्राप्त कर चुके थे। 

परंतु मजदूर वर्ग सिद्धांततः नयी परिस्थितियों में सत्ता 
के लिए संघर्ष शुरू करता है। बात यह है कि सामंती और 
बुरजुआ संबंध अंतत: समरूप हैं: वे उत्पादन के साधनों 
के निजी स्वामित्व पर आधारित हैं , जबकि बुरजुआ और 
समाजवादी संबंधों में आमूल अंतर होता है। बुर्जुआ 
संबंधों का आधार निजी स्वामित्व और समाजवादी संबंधों 
का आधार सार्वजनिक स्वामित्व है। इसलिए जहां बुर्जुआ 
संबंध सामंती समाज के अंतर्गत, सामंती उत्पादन- 
पद्धति की परिस्थितियों में जन्म लेते और विकसित होने 
लगते हैं ( यह प्रक्रिया धीरे-धीरे शुरू होती है और कालांतर 
में ज़ोर पकड़ती जाती है ), वहां समाजवादी संबंध बुर्जुआ 
समाज में पैदा और विकसित नहीं हो सकते : उत्पादन 
के साधनों पर समाजवादी सार्वजनिक स्वामित्व का बुर्जुआ 
समाज के अंतर्गत आविर्भाव तथा विकास नहीं हो सकता , 


२६ 


जिसका पुनीत सिद्धांत और आधार उत्पादन के साधनों का 
विविधरूपी निजी स्वामित्व रहा है और बना रहेगा। 

समाजवादी क्रांति से केवल मज़दूर वर्ग का नहीं, 
बल्कि तमाम श्रमिक जनगण का भी हित-साधन होता है। 
पूंजीपतियों के प्रभुत्व का प्रतिरोध करनेवाले मज़दूर वर्ग 
के सामने यह लक्ष्य होता है: राज्य के शासन की बागडोर 
अपने हाथ में ले लेना और फिर राज्यसत्ता का सहारा लेते 
हुए उत्पादन के साधनों पर निजी पूंजीवादी स्वामित्व को 
ख़त्म करके अपने को और समूचे समाज को पूंजीवादी 
शोषण से मुक्त करना तथा कालांतर में, अन्य लक्ष्यों को 
सामने रखते हुए तथा अन्य उपायों से , उत्पादन के साधनों 
पर सभी प्रकार के निजी स्वामित्व का अंत करके 
सार्वजनिक स्वामित्व का प्रतिष्ठापन करना। 

अतएव , सत्ताग्रहण का प्रश्न समाजवादी क्रांति का 
प्रमुख , मूलभूत प्रश्न है। केवल तभी जब राज्य का शासन 
बुर्जाआ जनों तथा जमींदारों के हाथों से निकलकर मजदूर 
वर्ग तथा उसके सहयोगियों के हाथों में पहुंच जाता है, 
समाज के विकास में परिवर्तन, नया युग आरंभ होता है, 
समाज पूंजीवाद से समाजवाद में संक्रमण के काल 
में प्रवेश करता है। 


सर्वहारा वर्ग के अधिनायकत्व की आवश्यकता 

कार्ल मार्क्स ने यह अत्यंत महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकाला 
था कि पूंजीवाद से समाजवाद में संक्रमण-काल 
में सर्वहारा वर्ग के अधिनायकत्व के रूप में श्रमिक 


जनगण की सत्ता की स्थापना आवश्यक है। उन्होंने लिखा 
था: “पूंजीवादी और कम्युनिस्ट समाज के बीच एक 
के दूसरे में क्रांतिकारी रूपांतरण का काल होता है। इसका 
समवर्ती एक राजनीतिक संक्रमण-काल भी है, जिसमें 
राज्य सर्वहारा वर्ग के क्रांतिकारी अधिनायकत्व के सिवा 
और कुछ नहीं हो सकता ।* जीवन ने इस विचार की 
सार्थकता की अभिपुष्टि की है, जिसका ज्वलंत प्रमाण 
समाजवादी देश हैं। 

जिस समाज में आपस में संघर्षरत वर्ग मौजूद होते 
हैं, शोषकों तथा शोषितों के बीच विषम अंतर्विरोध 
विद्यमान होते हैं, उसमें राज्यसत्ता अनिवार्यत: सत्तारूढ़ 
वर्ग के अधिनायकत्व के रूप में पेश आती है। पूंजीवादी 
समाज में राज्य बुर्जुआ वर्ग की आज्ञा का पालन करता है, 
उसके स्वार्थपूर्ण हितों की सेवा करता है। जब मज़दूर वर्ग 
यह राज्यसत्ता हटा देता है, उसे उसकी जगह पर अपनी 
सत्ता --सर्वहारा वर्ग का अधिनायकत्व -- स्थापित करना 
चाहिए। कोई वर्गनिरपेक्ष , वर्गेतर अथवा वर्गोपरि राज्य 
कभी नहीं हुआ है और न हो सकता है--संक्रमणकालीन 
परिस्थितियों में भी नहीं। प्रशन केवल इस रूप में प्रस्तुत 
होता है: या तो बुर्जाआ वर्ग का अधिनायकत्व स्थापित होता 
है या फिर सर्वहारा वर्ग का; और कुछ भी संभव नहीं है। 

कतिपय बुर्जुआ विद्वान, विशेषकर इतिहासज्ञ और 
समाजशास्त्री मज़दूर वर्ग द्वारा सत्ताग्रहण , सर्वहारा वर्ग 


* कार्ल मार्क्स, 'गोथा कार्यक्रम की आलोचना (मार्क्स, 
एंगेल्स, लेनिन, “ऐतिहासिक भौतिकवाद लेख-संग्रह, मास्को, 
प्रगति प्रकाशन, १६७६९ , पृ० ८५२)। 
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के अधिनायकत्व की स्थापना को प्राय: खूनी विद्रोह, भीषण 
सामाजिक प्रकोप के रूप में पेश करते हैं, जिसके 
परिणामस्वरूप मानो बहुसंख्य निरर्थक बलिदान किये जाते 
हैं, सांस्कृतिक निधियों का विनाश किया जाता है। मगर 
वास्तव में मज़दूर वर्ग तथा उसका राजनीतिक दल खून 
के प्यासे क़तई नहीं हैं। वे चाहते हैं कि क्रांति 
में ख़ून-खराबा न हो, उसका स्वरूप जहां तक हो सके, 
शांतिपूर्ण हो और सभी भौतिक तथा सांस्कृतिक निधियां 
सुरक्षित रहें। केवल बुर्जुआ वर्ग द्वारा प्रतिरोध, अपनी 
जमा पूंजी से हाथ धोने की उसकी अनिच्छा, अपने 
अधिकारों तथा संपत्ति को बनाये रखने , मानवद्रोही तथा 
पुरानी पड़ चुकी व्यवस्था को बरक़रार रखने का उसका 
संकल्प, मज़दूर वर्ग के विरुद्ध संघर्ष तथा गृहयुद्ध 
सर्वहारा वर्ग को शोषकों तथा उत्पीड़कों के विरुद्ध सशस्त्र 
संघर्ष करने के लिए विवश करता है। यही सोवियत रूस 
में भी हुआ, जिसके सर्वहारा वर्ग ने अक्तूबर १६१७ में 
सशस्त्र विद्रोह के फलस्वरूप सत्ता की बागडोर संभाली थी। 

परंतु ऐसी ऐतिहासिक परिस्थितियों में , जब क्रांति- 
कारी सर्वहारा वर्ग की शक्ति और क्रांति की विजय के लिए 
अनुकूल अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों को देखकर बुर्जुआ वर्ग 
सत्ता के लिए राजनीतिक संघर्ष में अपनी पराजय मानने 
के लिए विवद हो जाता है, जब सशस्त्र संघर्ष में सफलता 
पाने की कोई आशा नहीं रह जाती , सत्ता का मज़दूर वर्ग को 
हस्तांतरण शांतिपूर्वक संपन्‍न हो जाता है। सर्वहारा वर्ग 
यदि कभी-कभार बुर्जाआ तथा अन्य प्रतिक्रांतिकारी तत्वों 
के विरुद्ध (लाल आतंक ' से काम लेता भी है, तो यह 
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हमेशा विजयी मज़दूर वर्ग, उसकी पार्टी, उसके सक्रिय 
प्रतिनिधियों के विरुद्ध बुर्जुआ वर्ग के “हवेत आतंक ” का 
जवाब होता है। 

फ़रवरी १६९४८ में चेकोसलोवाकिया की जनता 
ने मज़दूर वर्ग तथा उसके राजनीतिक दल-- 
चेकोसलोवाकिया की कम्युनिस्ट पार्टी--के नेतृत्व 
में लोक-जनवादी व्यवस्था का हनन करने की बुर्जुआ 
ताक़तों की कोशिश को शांतिपूर्ण उपायों से नाकाम किया 
था। यह लोक-जनवादी जनतंत्र सोवियत सेना द्वारा फ़ासिस्ट 
जर्मनी के क़ब्जे से चेकोस्लोवाकिया की मुक्ति के बाद 
और १६४४ में स्‍्लोवाक राष्ट्रीय विद्रोह तथा १६४५ 
में चेक धरती पर हुए जन-विद्रोह के फलस्वरूप अस्तित्व 
में आया था। फ़रवरी १६४८ में चेकोस्लोवाकिया 
में सर्वहारा वर्ग का अधिनायकत्व पूर्णतः स्थापित 
हुआ, लेकिन न तो रक्‍तपात हुआ और न ही आर्थिक 
बरबादी हुई। समाजवाद के मार्ग पर पदार्पण करनेवाले 
पूर्वी यूरोप के कई अन्य देशों में भी ऐसी ही घटनाएं 
घटीं। 

अत: , जब क्रांतिकारी परिस्थिति उत्पन्न होती हो और 
बुर्जआ वर्ग का प्रभुत्व समाप्त होनेवाला हो, तो मजदूर 
वर्ग देश विशेष की ठोस वस्तुस्थिति के अनुरूप राज्यसत्ता 
को बलपूर्वक अथवा शांतिपूर्वक ग्रहण करने के लिए 
तैयार रहता है। लेकिन किसी भी हालत में, मज़दूर वर्ग 
चाहे सशस्त्र विद्रोह द्वारा सत्ताग्रहण करे अथवा शांतिपूर्वक , 
यह परिवर्तन सदा क्रांतिकारी होता है, नया वर्ग सत्तारूढ़ हो 
जाता है, सर्वहारा अधिनायकत्व स्थापित होता है। 


सर्वहारा वर्ग के अधिनायकत्व के कार्यभार 


समाजवाद लाने में मज़दूर वर्ग द्वारा राज्यसत्ता 
संभालने का अर्थ और महत्व क्या है? सर्वहारा वर्ग का 
अधिनायकत्व किस ऐतिहासिक मिशन की पूर्ति करता 
है और तदनुसार उसका ऐतिहासिक दायरा क्‍या है? 

सर्वहारा वर्ग का अधिनायकत्व राज्यसत्ता का सिद्धां- 
ततः नया रूप है। समाजवाद से पूर्व सभी सामाजिक 
विरचनाओं में राज्यसत्ता सदा अल्पसंख्यक शोषक समुदाय 
के हितों की रक्षा तथा अधिसंख्य शोषित समुदाय 
के उत्पीड़न का साधन रही है और आज भी है। 

समाजवाद की सभी पूर्ववर्ती शासन-प्रणालियों 
के विपरीत सर्वहारा वर्ग का अधिनायकत्व मजदूर वर्ग 
तथा समस्त श्रमजीवी जनगण , अर्थात्‌ अधिकांश जनता 
के मूल हितों का पक्ष-पोषण करता है। इस शासन-प्रणाली 
का प्रमुख सिद्धांत किसान-समुदाय तथा समाज के दूसरे 
श्रमिक जन-स्तरों के साथ मज़दूर वर्ग का सहयोग है। 
अतएव , समाजवादी राज्य शोषकों को, जो कुल जनसंख्या 
का अत्यंत अल्पांश हैं, कुचलने का उपकरण है। 

परंतु यदि राज्यसत्ता के सभी पूर्ववर्ती रूपों में बल- 
प्रयोग को प्रधानता दी जाती थी, तो सर्वहारा वर्ग 
के अधिनायकत्व का मुख्य कार्यभार यह है कि वह 
मेहनतकश जनता को नये समाज का निर्माण करने , परस्पर 
विरोधी वर्गों का अंत करने, केवल मानव द्वारा मानव 
के शोषण को ही नहीं, बल्कि उसके कारणों को भी मिटाने 
के लिए संगठित करता है। चूंकि यह लक्ष्य समाज के सभी 
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वर्गों के मूल हितों पर असर डालता है, इसलिए उसकी 
पूर्ति करना केवल इसी शर्त पर संभव है कि राजनीतिक 
शासन की बागडोर संभालने के बाद मज़दूर वर्ग 
गैरसर्वहारा श्रमिक जनसाधारण को बुर्जुआ प्रभाव से छुड़ा 
ले, उनके साथ सहयोग को मज़बूत बनाये और उन्हें 
समाजवाद के निर्माण के कार्य में जुटाये। 

राज्यसत्ता ग्रहण करके, अग्रणी, चेतनशील मजदूरों 
तथा ग़रीब किसानों को नयी राजकीय संस्थाओं में शामिल 
करके, नयी राजकीय शासन-प्रणाली (प्रशासनिक 
संस्थाओं , अदालतों, सेना, मिलीशिया, अभियोकता- 
विभागों) के काम का प्रबंध करते हुए मज़दूर वर्ग 
सत्ताच्युत हो चुके, परंतु प्रतिरोध कर रहे बुजुआ वर्ग, 
जमींदारों, सभी शोषक तत्वों के विरुद्ध मज़दूर राज्य की 
संपूर्ण शक्ति का उपयोग करता है। अंतर्राष्ट्रीय पूंजी का 
सहारा लेनेवाले बुर्जुआ वर्ग के प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष 
प्रतिरोध को दबाना समाजवादी राज्य का सर्वप्रमुख दायित्व 
है। इसी उद्देश्य से मज़दूरों को सशस्त्र किया जाता है, 
मजदूर मिलीशिया अथवा जन-पुलिस की स्थापना की जाती 
है, जन-सेना का गठन किया जाता है, आदि। 

इसका अर्थ यह नहीं है कि बुजुआ वर्ग के विरुद्ध 
संघर्ष बल-प्रयोग और उसके दमन तक ही सीमित रहता 
है। जहां तक संभव होता है, समाजवादी राज्य बुर्जुआ जनों 
की मनोवृत्ति को बदलने, भूतपूर्व बुजुआ तत्वों को 
समाजहितकारी श्रम तथा समाजवाद के निर्माण-कार्य 
में लगाने की चेष्टा करता है। बुर्जुआ विशेषज्ञों के बीच 
समाजवादी राज्य द्वारा किया जानेवाला कार्य अत्यंत 
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महत्वपूर्ण है। युवा समाजवादी राज्य विज्ञान और तकनीक , 
सेना-संचालन, न्याय-पालन, प्रशासनिक कार्यों तथा 
अर्थतंत्र के प्रबंध, संस्कृति, शिक्षा और दूसरे क्षेत्रों 
में विभिन्‍न बुर्जुआ विशेषज्ञों को अपना सहयोगी बनाने का 
प्रयत्न करता है। सोवियत संघ और अन्य समाजवादी देशों 
में बुद्धिजीवी वर्ग को अपनी ओर लाने के लिए, उसके 
बीच से विशेषज्ञों को समाजवाद के निर्माण की ओर 
आकर्षित करने के लिए संघर्ष के अच्छे फल निकले हैं। * 
कहना न होगा कि इन विशेषज्ञों के बीच घरेलू तथा 
अंतर्राष्ट्रीय बुजुआ वर्ग के अनेक एजेंट-जासूस और 
विध्वंसक भी थे, जिनके विरुद्ध संघर्ष समाजवादी व्यवस्था 
की रक्षा के अन्य , कठोर रूपों की अपेक्षा करता था। 

सत्ताच्युत बुर्जुआ वर्ग के प्रतिरोध को कुचलना 
सर्वहारा अधिनायकत्व का अत्यंत महत्वपूर्ण उद्देश्य है, 
लेकिन यही एकमात्र तथा प्रमुख उद्देश्य नहीं है। मज़दूर वर्ग 
का प्रमुख उद्देश्य है नये समाज का निर्माण करना, अपना 
रचनात्मक दायित्व पूरा करना, अपने समाजवादी आदर्शों 
को कार्यरूप में परिणत करना। 

* उदाहरण के लिए, अ० तिमीयजिव , इ० पाब्लोव , क० त्सी- 
ओल्कोव्स्की, ई० मिच्रिन, अ० ब्लोक, व० मयाकोव्स्की जैसे 
विश्वविख्यात वैज्ञानिकों और कवियों ने रूस में समाजवादी क्रांति, 
सोवियत सत्ता का दृढ़तापूर्वक समर्थन किया, देश को समृद्ध, 
शक्तिशाली , प्रगतिशील राज्य बनाने के ध्येय में उसके साथ सहयोग 
किया। सोवियत संघ के मार्शल द० शापोइनीकोव तथा मार्शल क० 
मालिनोव्स्की , जनरल अ० इग्नात्येव तथा जनरल द० कार्बीशिव जैसे 


प्रमुख सैन्य विशेषज्ञों, ज़ार की सेना के भूतपूर्व अफ़सरों ने सोवियत 
सेना की सेवा में अपना जीवन अर्पित किया। 
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इसलिए समाजवादी राज्य, और सर्वहारा वर्ग 
के अधिनायकत्व को हम पूरे अधिकार के साथ समाजवादी 
राज्य कह सकते हैं, क्योंकि मजदूर वर्ग के हितों को व्यक्त 
करते हुए वह समाजवादी स्वरूप धारण करता है, मजदूर 
वर्ग और तमाम मेहनतकशों के हाथों में आया ऐसा मुख्य 
साधन है, जिसकी सहायता से जन-जीवन के सभी क्षेत्रों 
में समाजवाद का निर्माण संभव हो जाता है। समाजवाद का 
निर्माण करने का अर्थ समाजवाद के अनुरूप उत्पादक 
शक्तियों को अस्तित्व में लाना, सभी सामाजिक संबंधों , 
लोगों के बीच सभी आर्थिक संबंधों को समाजवादी स्वरूप 
प्रदान करना है। इसका अर्थ है निरक्षरता तथा पिछड़ेपन का 
अंत करना , वास्तविक सांस्कृतिक क्रांति लाना, श्रमिक जन 
के शिक्षा-स्तर को उठाना, उन्हें विज्ञान तथा संस्कृति 
के शिखरों पर पहुंचाना। इसका अर्थ है प्री जनता और 
प्रत्येक श्रमिक की शक्ति और पहल, बुद्धि और संकल्प को 
श्रम-क्षेत्र में उच्च परिणामों की प्राप्ति पर , निरंतर उन्नति 
करनेवाले ऐसे समाज के निर्माण पर केंद्रित करना, जिसमें 
प्रत्येक व्यक्ति की स्वतंत्रता, उसका चहुंमुखी विकास 
सभी नागरिकों की स्वतंत्रता और सर्वांगीण विकास की 
ज़मानत है। 

समाजवादी राज्य अपनी उत्पत्ति के क्षण से ही समाज 
की राजनीतिक अधिरचना होता है। पूंजीवाद से समाजवाद 
में संक्रमण-काल की विशिष्टता यह है कि उत्पादन 
के सार्वजनिक स्वरूप के विकास के उच्च स्तर की 
परिस्थितियों में जो वर्ग राजनीतिक सत्ता की बागडोर अपने 
हाथ में ले लेता है, वही वर्ग इस प्रकार अर्थतंत्र के एक 
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बड़े भाग, उत्पादक शक्तियों के विकास के दौरान 
केंद्रीकृत, एकीकृत भाग को, अपने वश में रखता है, उसे 
संचालित तथा नियंत्रित करता है। इस भाग में वे क्षेत्र आ 
जाते हैं, जिन्हें अर्थतंत्र की “कुंजी” कहा जाता है। 
ये क्षेत्र हैं-खनन व ऊर्जा उद्योग, धातुकर्म 
व इंजीनियरिंग उद्योग तथा साथ ही रेलवे यातायात, 
समुद्री बेडा तथा नागरिक उड्डयन, संचार के साधन, 
बैंक-व्यवस्था और अर्थतंत्र के अन्य उच्च केंद्रीयक्ृत क्षेत्र । 

राजनीतिक शासन संभालने के बाद मज़दूर वर्ग तुरंत 
ही अथवा थोड़ा समय बीतने पर बुजुआ स्वामित्व 
के संबंधों का क्रांतिकारी ढंग से अंत करता है, जो 
पूंजीवादी समाज का आर्थिक आधार होते हैं। 

उत्पादन के मुख्य साधनों का राष्ट्रीयकरण करके 
मजदूर वर्ग सृजनात्मक लक्ष्य की पूर्ति के --- आर्थिक तथा 
संगठनात्मक संबंधों का जटिल व बारीक ताना-बाना बुनने 
के-- काम में लग जाता है ताकि लाखों-करोड़ों लोगों 
के हित में माल के उत्पादन तथा वितरण का प्रबंध किया 
जाये। यह वही आधारभूत मुख्य कार्यभार है, जिसे पूरा 
करना सर्वहारा वर्ग के अधिनायकत्व का ऐतिहासिक 
दायित्व है। 

सर्वहारा वर्ग का अधिनायकत्व एक और ऐतिहासिक 
मिशन पूरा करता है-- वह तमाम मेहनतकश जनसाधारण 
का संचालन करता है, समाजवाद के निर्माण कार्य 
के दौरान क्रांतिकारी मज़दूर वर्ग तथा निर्धघन किसान- 
समुदाय के इर्द-गिर्द उनको एकजुट करता है। इस उद्देश्य 
से समाजवादी राज्य तमाम मेहनतकशों के साथ मजदूर वर्ग 


का सहयोग मज़बूत बनाने की नीति को अमल में लाता है, 
नगरों तथा गांवों के सभी श्रमजीवी जन-स्तरों -- छोटे 
दस्तकारों , दुकानदारों, आदि--के बीच और साथ ही 
बुद्धिजीवियों, छोटे सरकारी नौकरों और दूसरे 
मेहनतकशों के बीच बड़े पैमाने पर शिक्षणात्मक कार्य 
करता है। अधिक व्यापक वर्गीय आधारवाला राज्य भी -- 
मजदूर वर्ग तथा किसान-समुदाय का क्रांतिकारी लोक 
अधिनायकत्व --- यह लक्ष्य पूरा करने में सक्षम होता है। इस 
प्रकार का राज्य अपेक्षाकृत पिछड़े हुए देशों में अस्तित्व 
में आता है, जिनमें आर्थिक तथा राजनीतिक जीवन 
में सर्वहारा वर्ग की भूमिका बहुत बड़ी नहीं होती और 
जिनमें सक्रिय व प्रभावशाली क्रांतिकारी , पूंजीवादविरोधी 
तथा साम्राज्यवादविरोधी शक्ति के रूप में समूचा श्रमिक 
किसान-समुदाय सामने आता है, न कि केवल ग़रीब 
किसान , जैसा कि अक्तूबर १६१७ में रूस की सर्वहारा 
क्रांति के समय हुआ था। 

श्रमिक जनगण मज़दूर वर्ग , अग्रणी राजनीतिक सत्ता 
के इर्द-गिर्द एकजुट होते हैं और इसके साथ ही सत्ताच्युत 
शोषक वर्गों का प्रतिरोध कुचल दिया जाता है: पूंजीवादी 
उत्पादन-पद्धति को हटाते तथा ख़त्म करते हुए लघु माल 
उत्पादन का समाजवादी रूपांतरण किया जाता है और 
पुंजीवादी अर्थव्यवस्था की नानारूपी उत्पादन-पद्धतियों को 
बदलकर समाजवाद की राह पर लाया जाता है। 

इस प्रकार समाजवाद का निर्माण-कार्य सर्वहारा वर्ग 
के अधिनायकत्व का प्रमुख उद्देश्य है। मज़दूरों का राज्य 
बहुपक्षीय आर्थिक-संगठनात्मक कार्यभार पूरा करता है, 
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जो उसके एक और रचनात्मक कार्यभार -- 
सांस्कृतिक-शिक्षणात्मक कार्यभार -- से अभिन्न रूप से जुड़ा 
हुआ है। संक्रमण-काल में ये कार्यभार समाजवादी 
उत्पादन संगठित करने तथा उत्पादों का वितरण करने 
से संबंधित क्ार्यभारों की पूर्त्ति में प्रकट होते हैं। उत्पादन 
के साधनों --कल-कारखानों , खानों-खदानों, मशीनीकृत 
यातायात तथा संचार के साधनों --का राष्ट्रीयकरण 
करते हुए और भूमि जैसे अत्यधिक महत्वपूर्ण उत्पादन- 
साधन का पूर्ण अथवा आंशिक रूप से राष्ट्रीयकरण करते 
हुए राज्य भावी समाजवादी परिवर्तनों, बड़े, देशव्यापी , 
आधुनिक तकनीक से लैस समाजवादी उत्पादन के लिए 
आर्थिक आधार तैयार करता है। 

उत्पादन के साधनों के राष्ट्रीयकरण के फलस्वरूप 
समाजवादी राज्य विशाल उत्पादन क्षमताओं , अचल तथा 
चल परिसंपत्ति की निधियों का स्वामी बनता है, जिन्हें 
श्रमिक जनता के हित में, उसकी खुशहाली बढ़ाने के लिए 
योजनानुसार और कारगर ढंग से इस्तेमाल किया जाता है। 

उत्पादन के मुख्य साधनों के स्वामी के रूप 
में समाजवादी राज्य देशव्यापी पैमाने पर श्रम की 
समाजवादी सहकारिता का प्रबंध करता है, अर्थात्‌ 
योजनानुसार लाखों लोगों के श्रम-कार्यों को सूत्रबद्ध करता 
है, सभी उद्यमों को कच्चा माल, ईंधन, बिजली मुहैया 
करता है, शुरू में समाजवादी आर्थिक क्षेत्र के भीतर और 
बाद में पूरी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत सारे उत्पादित माल 
के वितरण का प्रबंध करता है, निजी व्यवसाय पर अपना 
नियंत्रण स्थापित करता है। 


है. 


निजी खेतीबारी में लगे किसान-समुदाय के संबंध में 
मजदूर राज्य उसका समर्थन करने, समाजवादी आर्थिक 
क्षेत्र के साथ उसके संबंध मज़बूत बनाने, पूंजीवादी , 
खास तौर पर निजी पूंजीवादी व्यवसाय से उसे अलग करने 
की नीति अमल में लाता है। बड़े राजकीय कृषि फ़ार्म 
(सोवियत संघ में--सोव्खोज़, यानी सोवियत फ़ार्म, 
जर्मन जनवादी जनतंत्र में--जन-फ़ार्म, आदि) द्रुत 
गति से विकसित होते हैं, जो किसानों को बड़े पैमाने की 
समाजवादी कृषि की श्रेष्ठताएं प्रदर्शित करते हैं और इस 
तरह उन्हें उत्पादन-सहकारिता की राह पर लाने की गति 
को तेज़ करते हैं। इसके अलावा राजकीय समाजवादी 
फ़ार्म किसानों को उत्तम नसल के पशु तथा अच्छी उपज 
देनेवाले बीज खरीदने, खेती तथा पशुपालन की अग्रणी 
विधियों का उपयोग करने, तरह-तरह के खेती के काम 
करने और क्ृषि पदार्थों का संसाधन करने में भी बड़ी 
सहायता देते हैं। 

परंतु संक्रमण-काल में समाजवादी राज्य अर्थव्यवस्था 
के राजकीय समाजवादी क्षेत्र के विकास की ओर मुख्य 
ध्यान देता है। यही वह क्षेत्र है, जिसके साथ मज़दूर वर्ग 
का संपूर्ण जीवन तथा कार्यकलाप जुड़ा होता है और 
जिसका विकास मेहनतकश जनता के जीवन-स्तर 
के उत्थान तथा देश की आर्थिक क्षमता को निर्धारित 
करता है। 

केंद्रीय राजकीय आर्थिक संस्थाएं सामाजिक-आर्थिक 
निर्देशन के केंद्र की भूमिका अदा करने लगती हैं। अपने 
आविर्भाव के समय से ही समाजवादी उत्पादन, जो शुरू 


ढ़ 


में मात्र एक आर्थिक पद्धति होता है, एक संपूर्ण व्यवस्था 
के रूप में, एक योजना के अनुसार विकसित होता है। 

संक्रमण-काल में समाजवादी राज्य पण्यावर्त्त के क्षेत्र 
में भी महत्वपूर्ण कार्यभार संभालता है: आपूर्ति तथा 
व्यापार, मुद्रा-परिचलन, ऋण तथा विक्त-व्यवस्था का 
संचालन करता है, वर्गीय कर-नीति पर अमल करता है। 
आर्थिक नियोजन के माध्यम से समाजवादी राज्य 
समाजवादी तत्वों का विकास तथा सार्वजनिक उत्पादन का 
विस्तार सुनिश्चित करता है और साथ ही पुूंजीवादी तत्वों 
के विकास पर अंकुश लगाता है और छोटे पैमाने पर कृषि 
माल का उत्पादन करनेवाले निजी कृषि व्यवसाय को बड़े 
समाजवादी उत्पादन की राह पर लाने के लिए आवश्यक 
परिस्थितियां पैदा करता है। 

संक्रमणकालीन समाजवादी राज्य जन-वशिक्षा, अर्थ- 
व्यवस्था की सभी शाखाओं के लिए कुशल विशेषज्ञों 
के प्रशिक्षण की अखिल राष्ट्रीय व्यवस्था का निर्माण करता 
है, समाजवादी चिकित्सा सेवा की संसार में सबसे 
मानवतावादी व्यवस्था का निर्माण करता है। 

समाजवादी राज्य का आर्थिक-संगठनात्मक कार्य 
उसकी विदेश आर्थिक गतिविधियों में भी प्रकट होता है। 
संक्रमण-काल की परिस्थितियों में नवोदित समाजवादी 
राज्य विदेश व्यापार और संपूर्ण विदेश आर्थिक 
कार्यकलाप पर अपना एकाधिकार स्थापित करता है। 
एकाधिकार की यह व्यवस्था देश के अर्थतंत्र को विदेशी 
पूंजी की घुसपैठ व उसके आर्थिक आक्रमण से सुरक्षित 
करता है। विदेश व्यापार पर राज्य का एकाधिकार औद्यो- 
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गीकरण के काल में नवनिर्मित प्रगतिशील आर्थिक 
शाखाओं के विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियां उत्पन्न 
करता है, अपनी शक्ति के सहारे और बंधु समाजवादी 
देशों के समर्थन से देश की अर्थव्यवस्था को अपने पैरों पर 
खड़ा होने तथा आर्थिक आत्मनिर्भरता पाने में सहायता 
देता है। इसके साथ ही विदेश व्यापार पर राज्य का 
एकाधिकार देश के अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंधों 
के विकास का हित-साधन भी करता है , विशेष रूप से अन्य 
समाजवादी राज्यों तथा विकासमान देशों के साथ 
योजनाबद्ध आर्थिक सहयोग का प्रबंध करने और 
अंतर्राष्ट्रीय श्रम-विभाजन की मौजूदा व्यवस्था के आधार 
पर उन्नत पूंजीवादी देशों के साथ परस्पर लाभदायक 
आर्थिक संबंधों का विकास करने में सहायक होता है। 

सर्वहारा वर्ग का अधिनायकत्व देश के भीतर 
सत्ताच्युत शोषक वर्गों का प्रतिरोध दबाने का काम करता 
है और विदेश संबंधों के क्षेत्र में वह देश की 
प्रतिरक्षा-क्षमता को सुदृढ़ करने तथा आवश्यकता होने पर 
विदेशी सशस्त्र हस्तक्षेप और साम्राज्यवाद की शक्तियों 
के आक्रमण से देश की रक्षा करने का कार्यभार 
भी संभालता है। अक्तूबर क्रांति के बाद विदेशी सशस्त्र 
हस्तक्षेप के वर्षों में सोवियत राज्य को अनेक बार ऐसे 
हमलों का मुक़ाबला करना पड़ा था। विश्व समाजवादी 
शिविर की स्थापना के बाद परिस्थिति बदल गयी है, लेकिन 
आज भी समाजवादी राज्यों को अपनी प्रतिरक्षा-क्षमता और 
समूचे समाजवादी मित्र-मंडल की रक्षात्मक शक्ति को सुदृढ़ 
बनाना पड़ता है। 


वर्तमान पीढ़ी के लोगों को याद है कि किस तरह 
क्यूबाई जनता ने हस्तक्षेपकारी भाड़े के टट्टुओं तथा 
प्रतिक्रांतिकारियों को परास्त किया था, जिन्होंने १६६० 
में कोचिनोस खाड़ी के क्षेत्र में क्यूबा में घ्सपैठ की। 

इस प्रकार सर्वहारा 'वर्ग का अधिनायकत्व ये मुख्य 
कार्यभार पूरे करता है: 

पहला --सत्ताच्युत शोषक वर्गों के प्रतिरोध को 
कुचलना , बाहरी हमलों से देश की रक्षा करना तथा 
अंतर्राष्ट्रीय मज़दूर वर्ग के साथ संबंध का सुदृढ़ीकरण 
करना , शांति तथा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए संघर्ष करना | 

दूसरा -- आर्थिक ,  सामाजिक-राजनीतिक तथा 
सांस्कृतिक क्षेत्रों में समाजवादी परिवर्तन संपन्‍न करना, 
श्रमिक जनगण का आर्थिक जीवन-स्तर ऊपर उठाना। 

तीसरा -- मजदूर वर्ग द्वारा किसान-समुदाय तथा 
अन्य श्रमिक जन-स्तरों का नेतृत्व किया जाना। इसका 
उद्देश्य है उन्हें बुजुआ प्रभाव से मुक्त करना तथा 
समाजवाद के निर्माण के कार्य में लगाना। 


सर्वहारा वर्ग का अधिनायकत्व और वर्ग-संघर्ष 


सर्वहारा अधिनायकत्व का अर्थ नयी परिस्थितियों 
तथा नये रूपों में बुर्जुआ वर्ग और सर्वहारा वर्ग के बीच 
संघर्ष की निरंतरता है। 

संक्रमण-काल में वर्गीय शक्तियों का संतुलन 
मेहनतकशों के हक़ में बदल जाता है। समाजवादी आर्थिक 
क्षेत्र के विकास और दृढ़ीकरण के फलस्वरूप मज़दूर वर्ग 
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की आर्थिक भूमिका और राजनीतिक प्रभाव में वृद्धि 
के लिए आधार तैयार होता है। लेकिन इसका मतलब यह 
नहीं है कि समाजवाद के निर्माण के दौरान बुर्जुआ वर्ग की 
शक्ति क्षीण हो जाती है और वर्ग-संघर्ष ढीला हो जाता 
है, जैसा कि सुधारवादी और दक्षिणपंथी समाजवादी कहते 
हैं। दरअसल कुछ दौरों में तो वर्ग-संघर्ष का ज्ञोर बहुत बढ़ 
सकता है। उदाहरण के लिए, हंगरी में १६५६ 
में क्रांतिविरोधी विद्रोह के समय और चेकोस्लोवाकिया 
में १६९६८-१६६६ में यही हुआ, जब समाजवादविरोधी 
तत्वों ने पूंजीवादी व्यवस्था को बहाल करने की जीतोड़ 
कोशिश की। १६८०-१६८१ में इसी प्रकार के प्रयत्न 
पोलैंड के समाजवादविरोधी तत्वों ने किये। 

समाजवादी परिवर्तनों पर अमल करते हुए मजदूर 
वर्ग यह कोशिश करता है कि वर्ग-संघर्ष उग्रतम रूप धारण 
न करे। वह कृत्रिम ढंग से वर्ग-संघर्ष को तेज़ करने की 
“ वामपंथी ” दुस्साहसवादियों की धारणा को अस्वीकार 
करता है। मजदूर वर्ग का हित इसमें निहित है कि क्रांति का 
विकास शांतिपूर्वक हो और समाजवादी परिवर्तन 
शांतिपूर्वक किये जायें। सौ वर्ष से अधिक समय पहले 
शांतिपूर्ण ढंग से निजी स्वामित्व के निवारण की संभावना 
पर विचार करते हुए फ्रे० एंगेल्स ने लिखा था: “ वांछनीय 
तो यही है और कम्युनिस्ट आखिरी लोग होंगे जो इसका 
विरोध करेंगे। / * 


* एंगेलस्स, कम्युनिज़्म के सिद्धांत (मार्क्स, एंगेल्स, 
संकलित रचनाएं, तीन खंडों में, खंड १, भाग १, पृ० १०७)। 


है 


कार्ल मार्क्स ने कहा कि कुछ विशिष्ट ऐतिहासिक 
परिस्थितियों में राजनीतिक सत्ता हासिल करनेवाले मज़दूर 
वर्ग के लिए समाजवाद की शांतिपूर्ण विजय के हित में यह 
अधिक सार्थक तथा लाभदायक होगा कि वह बुर्जुआ वर्ग को 
मुआवजा दे और इस प्रकार समाजवादी परिवर्तनों 
के बुर्जुआ वर्ग द्वारा प्रतिरोध को नाकाम कर दे। 

कालांतर में इस विचार का विकास करते हुए ब्ला० 
इ० लेनिन इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि समाजवाद में संक्रमण 
को सुगम बनाने तथा उत्पादन को अस्तव्यस्त होने से रोकने 
के लिए पूंजीपतियों को मुनासिब मुआवज़ा देना उचित 
होगा , बशर्ते कि ऐसी परिस्थितियां पैदा हों, जब पूंजीपति 
नयी व्यवस्था को शांतिपूर्वक स्वीकार कर लें और मुआवजा 
हासिल करके समाजवाद का विरोध करने का इरादा 
छोड़ दें। 

शांतिपूर्ण विकास का अर्थ है अकूत आर्थिक संपदा 
और बहुत से लोगों की जानें बचाना। मेहनतकशों के लिए 
यह सबसे कष्टरहित और लाभदायक मार्ग है। मगर नये 
समाज के निर्माण के मार्गों का चयन केवल मजदूर वर्ग पर 
निर्भर नहीं करता। वह वर्गीय शक्तियों के वस्तुपरक 
संतुलन , शोषक वर्गों के प्रतिरोध की शक्ति और प्रतिरोध 
करके कुछ हासिल करने से निराश होने पर झुकने की 
उनकी तैयारी पर भी निर्भर करता है। 

ऐतिहासिक अनुभव से पता चल चुका है कि अपना 
प्रभुत्व बनाये रखने की कोशिश करते हुए शोषक वर्ग हद 
करने को तैयार होते हैं। पेरिस कम्यून (१८७१) को खून 
में डुबोया गया था। ७० हजार लोगों को गोलियों से 


ढद 


भून डाला गया, काला पानी की सज़ा दी गयी या जैलों 
में ठुंस दिया गया--इतनी महंगी क़ीमत पेरिस 
के सर्वहारा वर्ग को चुकानी पड़ी, जब उसने निजी 
स्वामित्व तथा शोषण पर आधारित समाज की नींव पर 
कुठाराघात करने का साहस किया। 

अक्तूबर १६१७ में श्रमिक जनगण की विजय को मानने 
से इन्कार करके रूस के पूंजीपतियों और ज़मींदारों 
ने गृहयुद्ध छेड़ दिया। अक्तूबर क्रांति में तो वस्तुतः 
खून-खराबा नहीं के बराबर रहा। और यदि बाद 
में गृहयुद्ध के वर्षों में खून की नदियां बहीं तो उसके लिए 
दोषी रूस के मज़दूर और किसान नहीं थे। इसके लिए 
कुसूरवार घरेलू और विदेशी प्रतिक्रांतिकारी शक्तियां हैं, 
जिन्होंने आम श्रमिकों को क्रांति की उपलब्धियों की रक्षा 
करने के लिए हथियार हाथों में लेने पर मजबूर किया। 
पूंजीवाद से समाजवाद में संक्रमण-काल में सर्वहारा वर्ग 
बल-प्रयोग की केवल सशस्त्र विधियों से ही नहीं, अपितु जब 
यह संभव हो जाता है बल-प्रयोग की शांतिपूर्ण विधियों 
से भी काम लेता है: वह शोषक वर्गों की संपत्ति का 
अधिग्रहण करता है अथवा उनके राजनीतिक अधिकारों को 
सीमित करता है, उन्हें बलपूर्वक श्रम करने के लिए विवश 
करता है, आदि। विभिन्‍न रूपों के क्रांतिकारी बल-प्रयोग 
के बिना समाजवाद में संक्रमण असंभव है। यह सोचना 
भोलापन होगा कि सत्ताच्युत शोषक वर्ग स्वेच्छया , विरोध 
किये बिना नयी सामाजिक व्यवस्था को स्वीकार करेंगे , 
अपनी संपदा और विशेष सुविधाओं को तिलांजलि 
दे देगे। मगर यह अल्पसंख्यक शोषक तत्वों के प्रति 


डे 


अधिसंख्य श्रमिकों का बल-प्रयोग है। इसलिए यह इतिहास 
की दृष्टि से तर्कसंगत और नैतिकता के अनुरूप है। 
यह जनवाद के प्रतिकूल नहीं, बल्कि असली जनवाद 
का ही मूर्त रूप है। 

सर्वहारा वर्ग के अधिनायकत्व की एक और अत्यधिक 
महत्वपूर्ण विशेषता उल्लेखनीय है। राज्यसत्ता संभालकर 
शोषक वर्ग येन-केण-प्रकारेण अपने वर्गीय आधिपत्य को 
सुदृढ़ करने तथा बनाये रखने का प्रयत्न करता है। दासप्रथा 
के काल और साम॑ंती काल में ऐसा हुआ था और बुर्जुआ 
वर्ग भी ऐसा ही व्यवहार करता है। परंतु सर्वहारा वर्ग 
समाजवादी राज्य के वर्गीय आधार को क्रमश: विस्तृत करने 
का लक्ष्य अपने समक्ष निर्धारित करता है, वह चाहता है कि 
धीरे-धीरे सर्वहारा अधिनायकत्व सर्वजनीन राज्य का रूप 
धारण करे और कालांतर में स्वयं राज्य भी बिल्कुल न रह 
जाये। 


सर्वहारा वर्ग का अधिनायकत्व-- बहुसंख्या के लिए 
जनवाद 


सर्वहारा वर्ग का अधिनायकत्व जनवाद के विकास 
का नया दौर आरंभ करता है: बुर्जाआ जनवाद, अर्थात्‌ 
धनवानों के जनवाद की जगह समाजवादी जनवाद ले लेता 
है। श्रमिक जन को नागरिक स्वतंत्रताओं , सभी राजनीतिक 
तथा सामाजिक अधिकारों का उपयोग करने, राज्य 
के संचालन में सक्रिय रूप से भाग लेने की वास्तविक 
संभावना दी जाती है। केवल उत्पादन के प्रमुख साधन ही 


है 


राज्य की संपत्ति नहीं बनते, सांस्कृतिक तथा दैक्षणिक 
संस्थाएं, पत्र-पत्रिकाएं, रेडियो और अन्य आम सूचना 
साधन भी जनता के अधिकार में आते हैं। 

जनवाद , अर्थात्‌ जन-सत्ता की कसौटी यह है कि देश 
का शासन कौन करता है, किसके हित में उसका उपयोग 
किया जाता है। 

राज्य के विकास का ऐतिहासिक अनुभव साबित करता 
है कि परस्पर विरोधी वर्गों में विभाजित समाज में जनवाद 
सदा वर्ग-भेद को अभिव्यक्त करता है। बुर्जा जनवाद 
संकीर्ण, नक़ली, दुमकटा तथा पाखंडभरा होता है, 
धनवान लोगों के लिए यह स्वर्ग है और शोषित तथा ग़रीब 
जन-स्तरों के लिए महज़ ढकोसला। 

ब्ला० इ० लेनिन ने ज़ोर दिया था कि अधिनायकत्व 
और जनवाद का सार इस बात में निहित है कि जनवाद किस 
वर्ग का हित-साधन करता है, कौनसा वर्ग किसका 
अधिनायकत्व लागू करता है। 

“बुर्जुआ वर्ग पाखंड फैलाने और (बु्जुआ ) जनवादी 
जनतंत्र को 'जन-सत्ता ' अथवा लोकतंत्र या छुद्ध लोकतंत्र 
कहने पर विवश होता है, --वब्ला० इ० लेनिन 
ने लिखा ,-- जबकि वस्तुत: यह बुर्जआ अधिनायकत्व , 
श्रमिक जनों पर शोषकों का आधिपत्य है ... श्रमिक जनों को 
पूंजी के जुए से मुक्त करने के लिए इस अधिनायकत्व की 
जगह सर्वहारा वर्ग का अधिनायकत्व स्थापित करने 
के सिवा कोई मार्ग मौजूद नहीं है। केवल सर्वहारा 
वर्ग का अधिनायकत्व मानवजाति को पूंजी के जुए से, 
बुर्जुआ जनवाद , अर्थात्‌ धनवानों के जनवाद के भ्ूठ , 
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पाखंड , ढकोसलेपन से मुक्त करने में, ग़रीबों के लिए 
जनवाद स्थापित करने, यानी जनवाद की सुविधाओं को 
मजदूरों तथा ग़रीब किसानों को बस्तुत: उपलब्ध कराने 
में सक्षम है। ' * 

सर्वहारा वर्ग के अधिनायकत्व ने--और इसी 
में विश्व के इतिहास के लिए उसका महान प्रगतिशील 
महत्व निहित है--पहली बार अल्पसंख्य शोषकों से सत्ता 
की बागडोर छीनकर उसे मजदूर वर्ग के नेतृत्व में श्रमिक 
जनों , अर्थात्‌ समाज के अधिसंख्य जन-स्तरों को सौंपा और 
इतिहास में पहली बार जनवाद का वास्तविक सार एवं 
प्रयोजन उभरकर सामने आया, वह सर्वहारा वर्ग का 
अधिनायकत्व , वास्तव में अधिसंख्य जनता के लिए 
जनवाद और कालांतर में, समाजवाद की विजय 
के बाद सर्वजनीन जनवाद बन गया। 

सर्वहारा वर्ग के समाजवादी जनवाद का अर्थ यह 
है कि मज़दूर वर्ग के नेतृत्व में, कम्युनिस्ट पार्टी 
के निर्देशन में श्रमिक जनसाधारण स्वयं राज्य का 
संचालन करते हैं, और अधिकाधिक संख्या में आम लोग 
इसमें भाग लेते हैं। सोवियत संघ में क्रांति के पहले वर्षों, 
पहले दिनों से ही मेहनतकशों के प्रतिनिधियों की सोवियतें 
सबसे बहुसंख्य तथा व्यापकतम प्रतिनिधित्वमूलक संगठन 
बन गयीं, जिनमें नगरों और गांवों के सभी जन-स्तरों 
के प्रतिनिधि शामिल हैं। सोवियतों की लाक्षणिक विशेषता 
यह है कि वे राज्यसत्ता की संस्थाओं और साथ ही 


* उ्ला० इ० लेनिन, “जनवाद ”' और अधिनायकत्व के बारे 
में , १६१८५। 


प्र्छ 


मेहनतकशों के स्वयंसेवी सार्वजनिक संगठनों के रूप 
में भी सामने आती हैं, जिनका सारा कार्य जनवादी सिद्धा- 
तों पर आधारित है। 


सर्वहारा वर्ग के अधिनायकत्व के रूप 


समाजवाद में संक्रमण के ऐतिहासिक अनुभव ने सिद्ध 
किया है कि सर्वहारा वर्ग के अधिनायकत्व का राज्य देश- 
काल की विशिष्ट परिस्थितियों में विभिन्न रूप धारण कर 
सकता है। लेकिन ये रूप चाहे कितने ही भिन्‍न तथा विशिष्ट 
क्यों न हों, उनका सार एक जैसा होता है और उनकी कुछ 
मूल विशेषताएं एकसमान होती हैं। 

इतिहास में सर्वहारा वर्ग के अधिनायकत्व का 
सर्वप्रथम रूप पेरिस कम्यून था, जो केवल ७२ दिन क़ायम 
रहा। पेरिस कम्यून ने पुलिस एवं नौकरशाही तंत्र को तोड़ 
डाला और नये प्रकार का राज्य स्थापित किया, जो 
इतिहास में सर्वहारा वर्ग के अधिनायकत्व का सबसे पहला 
रूप था। परंतु इतने अल्पकाल में ही पेरिस कम्यून 
में मज़दूर वर्ग की राज्यसत्ता के कई सामान्य लक्षण 
विकसित हुए। 

१६०५ में रूस में स्थापित सोवियतों का १६१७ की 
अक्तूबर क्रांति की विजय के बाद व्यापक विकास हुआ, 
उनमें सर्वहारा वर्ग के अधिनायकत्व के सभी रूपों 
के प्रमुख लक्षण स्पष्टत: प्रकट हुए। 

अंतत:, दूसरे विव्वयुद्ध के पदचात्‌ कई यूरोपीय 
देशों में स्थापित हुई लोक-जनवादी व्यवस्था ने भी यह 
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दिखाया कि सर्वहारा वर्ग के अधिनायकत्व के सभी रूपों 
के मुख्य लक्षण एक जैसे होते हैं। 

तो ये सामान्य लक्षण क्‍या हैं? 

सर्वहारा वर्ग के अधिनायकत्व का यानी मजदूरों 
के राज्य का इस प्रकार संगठन किया जाता है कि श्रमिक 
जन को प्रशासनतंत्र के अधिकाधिक निकट लाया जाये, 
जबकि बुर्जा जनवाद के अंतर्गत उनको प्रशासन 
के मामलों से दूर रखा जाता है। मेहनतकश अपने 
प्रतिनिधियों को राज्यसत्ता की संस्थाओं के लिए चुनते 
हैं और उनके कार्य पर नज़र रखते हैं। निर्वाचित 
राज्यसत्ता संस्थाएं वाक्पटुता मंच न रहकर, जैसा 
कि पूंजीवादी देशों में होता है, कार्यकारी संस्थाएं बन 
जाती हैं। संपूर्ण राज्यतंत्र निर्मित किया जाता है, जो 
जनवादी केेंद्रीयतावाद के सिद्धांतों पर आधारित होता है। 
समाज के हितों और श्रमिक समुदायों तथा प्रत्येक श्रमिक 
के हितों में सामंजस्य स्थापित किया जाता है, एक ओर तो 
केंद्रीयकृत संचालन की व्यवस्था लागू की जाती है और 
दूसरी ओर स्थानीय संस्थाओं की पहल को प्रोत्साहन दिया 
जाता है, देशव्यापी और स्थानीय महत्व के प्रदइनों के हल 
में मेहततकश लोगों को भाग लेने का अवसर दिया 
जाता है। 

सर्वहारा वर्ग के अधिनायकत्व के खास लक्षण उसके 
रूपों की विशेषताओं में प्रकट होते हैं। 

उदाहरण के लिए, रूस में समाजवादी क्रांति ऐसी 
विशिष्ट परिस्थितियों में हुई, जब वर्गीय शक्तियों का 
तीक्षण रूप से विभाजन हो गया था, घरेलू और विदेशी 
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प्रतिक्रियावाद की मिली-जुली शक्तियों के विरुद्ध घोर वर्ग- 
संघर्ष छिड़ गया था। सोवियत देश को अकेले समूचे 
पूंजीवादी संसार का सामना करना पड़ा। इसलिए शोषक 
वर्ग मताधिकार से वंचित किये गये और देश 
के राजनीतिक जीवन से उनको बरतरफ़ किया गया। क्रांति 
के आरंभिक दौर में ही पुराने राज्यतंत्र को तेज़ी 
से विखंडित कर दिया गया और उसके स्थान पर राज्यसत्ता 
की नितांत नयी संस्थाएं --- मज़दूर व किसान प्रतिनिधियों 
की सोवियतें -- प्रतिष्शापित की गयीं। सोवियत देश 
में सर्वहारा वर्ग का अधिनायकत्व एकदलीय व्यवस्था की 
परिस्थितियों में स्थापित हुआ।* सोवियत देश में एक 
पार्टी कार्यरत थी, जो मज़दूर वर्ग तथा तमाम मेहनतकश 
जनता के हितों को व्यक्त करती थी -- कम्युनिस्ट पार्टी । 
दूसरे राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि सरकार में शामिल 
नहीं थे। कम्युनिस्टों और निर्दलीय लोगों का संयुक्त 
राजनीतिक मोर्चा स्थापित हुआ, जिसके प्रतिनिधि 
राज्यसत्ता की केंद्रीय तथा स्थानीय संस्थाओं में प्रविष्ट 
हुए। इसलिए एकदलीय राजनीतिक व्यवस्था तथा उसमें 
कम्युनिस्ट पार्टी की नेतृत्वकारी भूमिका, जिसने तमाम 
मेहनतकशों के हितों को व्यक्त किया तथा समाज के आम 


* कुछ समय तक शासक बोल्शेविक पार्टी के साथ सोवियत 
सरकार में वामपंथी समाजवादी-क्रांतिकारियों की पार्टी के प्रतिनिधि 
भी शामिल थे। यह पार्टी टुटपुंजिया वर्ग और किसान-समुदाय का 
प्रतिनिधित्त करती थी। परंतु बाद में समाजवादी-क्रांतिकारियों 
ने सोवियत सत्ता के विरुद्ध संघर्ष की राह पकड़ी, किसान-समुदाय 
के हितों को नज़रंदाज़ किया और इतिहास के मंच से हट गये। 
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लक्ष्यों की पूर्त्ति के हेतु उनकी कार्रवाइयों का संचालन 
किया , सर्वहारा वर्ग के अधिनायकत्व के सोवियत रूप की 
लाक्षणिक विशेषता रहीं। 

पूर्वी और दक्षिण-पूर्वी यूरोप के कई देशों-- 
बुल्गारिया , रूमानिया , पोलैंड , हंगरी , चेकोसलोवाकिया , 
जर्मन जनवादी जनतंत्र -- में संक्रमण-काल में सर्वहारा 
वर्ग का अधिनायकत्व लोक जनतंत्र के रूप में सामने 
आया। इन देशों के ऐतिहासिक विकास की परिस्थितियों का 
लक्षण यह था कि उनमें लंबे अरसे तक प्रतिक्रियावादी 
बुजुआ पार्टियों के साथ-साथ विभिन्न दल अथवा 
राजनीतिक गठबंधन मौजूद थे (उदाहरण के लिए , बुल्गार 
कृषक जन-संघ , जिसमें बुल्गारिया के किसान सम्मिलित 
थे), जो समाज के व्यापक जन-स्तरों , श्रमिक वर्गों के हितों 
को व्यक्त करते थे। 

इन पार्टियों ने फ़ासिज़्म के विरुद्ध संघर्ष में भाग 
लिया, श्रमिक जनसाधारण तथा जनवादी शक्तियों का 
संचालन किया। फ़ासिज़्म और पूंजीवाद के विरुद्ध संघर्ष 
का नेतृत्व इन देशों की कम्युनिस्ट तथा मजदूर पार्टियों 
ने किया। सभी प्रगतिशील जनवादी शक्तियों को सम्मिलित 
करनेवाले तथा कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा निर्देशित जन-मोर्चे 
( राष्ट्रीय मोर्चे) अथवा किसी अन्य संगठन के अंतर्गत 
सुदृढ़ राजनीतिक गठबंधन स्थापित हुआ। इस प्रकार 
लोक-जनवाद , यानी सर्वहारा वर्ग के अधिनायकत्व का 
नया ऐतिहासिक रूप अस्तित्व में आया। मज़दूर वर्ग 
के सोवियत राज्य से उसका अंतर यह था कि सरकार और 
अन्य केंद्रीय तथा स्थानीय प्रशासनिक संस्थाओं में अनेक 
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पार्टियों के प्रतिनिधि शामिल थे (जबकि निर्णायक 
नेतृत्वकारी भूमिका कम्युनिस्टों ने संभाली)। विश्व 
समाजवादी प्रणाली की स्थापना के फलस्वरूप हर 
लोक-जनवादी जनतंत्र में समाजवाद के निर्माण के लिए 
अधिक अनुकूल अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां उत्पन्न हुई हैं। 

लोक जलनतंत्रों में शोषक वर्ग आम तौर पर चुनाव 
अधिकार से वंचित नहीं किये गये , जैसा कि सोवियत संघ 
में हुआ था। पुराने राज्यतंत्र के कुछ अंग (मिसाल 
के लिए पुलिस) विखंडित किये गये और अन्य अंगों का 
पुनर्गटकन करके नयी सरकार द्वारा उनका सफलतापूर्वक 
उपयोग किया गया। केंद्रीय तथा स्थानीय प्रशासनिक 
संस्थाओं के देश विशेष के लिए लाक्षणिक, परंपरागत 
रूपों की पुनर्स्थापना की गयी। इस तरह चेकोस्लोवाकिया 
में राष्ट्रीय सभा और पोलैंड में 'सेइम जैसी अखिल 
राष्ट्रीय संस्थाओं का गठन किया गया। 

मजदूर वर्ग द्वारा राजनीतिक सत्ता ग्रहण किये जाने 
के बाद उसका हरावल दल -- कम्युनिस्ट पार्टी --- शासक 
पार्टी बन जाती है। लेनिन ने कहा कि “ ... सर्वहारा वर्ग 
का अधिनायकत्व केवल कम्युनिस्ट पार्टी के माध्यम से लागू 
हो सकता है। 

मार्क्सवादी-लेनिनवादी सिद्धांत से लैस कम्युनिस्ट 
पार्टी नये समाज के निर्माण के मार्गों का सैद्धांतिक 


* ब्ला० इ० लेनिन, रूसी कम्युनिस्ट पार्टी (बो०) 
की दसवी कांग्रेस (८५-१६ मार्च, १६२१) में € मार्च को किया 
गया भाषण। 
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निर्धारण करती है। देश-काल की विद्धिष्ट परिस्थितियों 
के अनुरूप वह समाजवाद के लिए श्रमिक जनों के संघर्ष 
का कार्यक्रम , दीर्घकालीन नीति तथा कार्यनीति प्रतिपादित 
करती है। मेहनतकश जनसाधारण को अपनी जन हितैषी 
नीति का सार समभाते हुए कम्युनिस्ट पार्टी उन्हें इस नीति 
को अमल में लाने के लिए गोलबंद करती है। 

विश्व क्रांतिकारी प्रक्रिया के विकास के दौरान 
ज्यों-ज्यों नये-नये राष्ट्र साम्राज्यवाद की श्रृंखला से अलग 
होते जाते हैं, बदलती हुई ऐतिहासिक परिस्थितियां 
समाजवाद के मार्ग पर पदार्पण- करनेवाले देशों 
में निस्संदेह राज्यसत्ता के नये रूपों को जन्म देती हैं। 
परंतु इस विकास-क्रम का सार यही होगा कि शासन की 
बागडोर या तो मज़दूर वर्ग या फिर क्रांतिकारी-जनवादी 
शक्तियों (श्रमिक किसान-समुदाय तथा अन्य श्रमजीबवी 
वर्गों) सहित मज़दूर वर्ग अपने हाथ में लेगा। कालांतर 
में ऐसी मिली-जुली शासन-प्रणाली मज़दूर वर्ग की 
राज्यसत्ता का रूप धारण करती है और मज़दूर वर्ग ही 
समाजवाद की ओर अभियान का संचालन करने लगता है, 
जिसकी विचारधारा और कार्यक्रम समूचे समाज की 
विचारधारा एवं कार्यक्रम बन जाते हैं। 

सर्वहारा वर्ग तथा किसान-समुदाय का क्रांति- 
कारी-जनवादी अधिनायकत्व सामाजिक प्रगति के पथ पर 
पदार्पण करनेवाले तथा समाजवाद की ओर उन्मुख होनेवाले 
पिछड़े हुए देशों में सर्वहारा वर्ग के अधिनायकत्व की 
प्रतिष्ठापना की दिशा में अभियान का एक आवश्यक चरण 
है। जिन देशों में मज़दूर वर्ग का पर्याप्त विकास नहीं हुआ 
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है, जहां उसके “अंकुर ही फूट रहे हैं, विकास की 
पूंजीवादी अवस्था को लांघकर समाजवाद की ओर बढ़नेवाले 
देशों में, जैसा कि मंगोलिया में हुआ, मार्क्सवादी- 
लेनिनवादी विचारधारा, मज़दूर वर्ग के वैज्ञानिक 
सिद्धांत के प्रभाव के फलस्वरूप क्रांतिकारी किसान- 
समुदाय का शासनतंत्र काफ़ी लंबी अवधि तक देश को 
समाजवाद की राह पर संचालित करने में समर्थ सिद्ध होता 
है, हालांकि यह राह जटिल है और कई मंज़िलों से गुजरती 
है। मगर अंततः: अर्थव्यवस्था के विकास में तेज़ी आने तथा 
मज़दूर वर्ग की संख्या और शक्ति में वृद्धि होने, उसकी 
प्रतिष्ठा बढ़ने के साथ ऐसे देशों में भी राज्यतंत्र 
शनै:-शनै: समाजवादी स्वरूप धारण करता है और मजदूर 
वर्ग के राज्य के कार्यभार की पूर्ति करने लगता है। 
मज़दूर वर्ग के सत्तारूढ़ हुए, समाज में उसकी क्रांतिकारी 
विचारधारा का प्रभुत्व स्थापित हुए बिना समाजवाद की 
ओर अग्रसर होना असंभव है। समाजवाद की कोई 
भी टुटपुंजिया “ नक़ल समाज को ग़रीब-अमीर के भेद, 
शोषकों व शोषितों के भेद से मुक्त नहीं कर सकती। केवल 
सर्वहारा वर्ग का अधिनायकत्व श्रमिक जनगण को वास्तव 
में नये प्रगतिशील व न्यायपूर्ण समाज की ओर ले जा सकता 
है, जिसमें सार्वजनिक उत्पादक दक्तियों का असीमित 
विकास, सभी लोगों की सुख-समृद्धि और जन-कल्याण 
सुनिश्चित होगा। 


प््द 
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अध्याय ३ 


संक्रण-फकाल की बहुपद्धतिमुलक 
अर्थव्यवस्था। आर्थिक पद्धतियां और 
वर्ग 


आर्थिक पद्धतियां 


पूंजीवाद से समाजवाद में संक्रमण-काल में देश की 
अर्थव्यवस्था में अनेक पद्धतियां विद्यमान रहती हैं, 
अर्थात्‌ उसमें कुछ भिन्‍न आर्थिक पद्धतियां मौजूद 
हैं, जिनके विशेष उत्पादन-संबंध और आर्थिक 
नियम होते हैं। उनमें पद्धतियों को आर्थिक पद्धतियां 
अथवा आर्थिक क्षेत्र कहा जाता है। 

देश-काल की विशिष्ट परिस्थितियों में ऐसी 
पद्धतियों की संख्या कम या अधिक हो सकती है, देश 
के आर्थिक विकास में उनका स्थान तथा महत्व 
भिन्‍न हो सकता है। मगर तीन सामाजिक-आर्थिक 
पद्धतियां -- समाजवादी , लघु माल उत्पादन और 
पूंजीवादी -- सभी देशों में संक्रमण-काल में मुख्य 
तथा अवश्यंभावी होती हैं। जो देश सीधे-सीधे 
पूंजीवादपूर्व की अवस्था से पूंजीवादी अवस्था को 
लांघकर समाजवाद में प्रवेश करते हैं, उनमें 


संक्रमण-काल के आरंभ में सामंती तथा अर्द्धसामंती 
संबंध और कभी-कभी तो पितृतंत्रात्मक, आदिम- 
सामुदायिक अर्थव्यवस्था के अवशेष भी महत्वपूर्ण भूमिका 
अदा करते हैं। 

समाजवादी आर्थिक पद्धति में सभी रराष्ट्रीयक्ृत 
औद्योगिक तथा क्षषि उद्यम, यातायात के साधन, बैंक , 
व्यापार और सहकारी उद्यम शामिल हैं। वह सार्वजनिक 
स्वामित्व --- राजकीय तथा सहकारी स्वामित्व--पर 
आधारित है, जो रराष्ट्रीयरण तथा सहकारीकरण 
के परिणामस्वरूप अस्तित्व में आता है और अर्थव्यवस्था 
का समाजवादी क्षेत्र बना हुआ है। इस पद्धति में मानव द्वारा 
मानव का शोषण असंभव है। 

संक्रमण-काल के आरंभिक दौर में अलग-अलग देशों 
की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में समाजवादी पद्धति का स्थान एक 
जैसा नहीं होता। लेकिन इस दौर में भी वह राष्ट्रीय 
उत्पादन में अग्रणी भूमिका अदा करता है और उसका हिस्सा 
और प्रभाव निरंतर बढ़ता जाता है। इसका कारण यह है कि 
समाजवादी आर्थिक पद्धति सबसे संगठित है और उसके 
लिए प्रगतिशील उत्पादन-संबंध लाक्षणिक हैं। वह अर्थतंत्र 
की प्रमुख शाखाओं के सबसे बड़े उद्यमों को एकजुट करती 
है, देश की अर्थव्यवस्था की कुंजी अपने हाथ में ले लेती 
है। उसके अतिरिक्त उसे मजदूर राज्य का चहुंमुखी समर्थन 
भी प्राप्त होता है। मजदूर राज्य की आर्थिक नीति के अंत- 
गत ऐसे कदम उठाये जाते हैं, ताकि समाजवादी आर्थिक 
पद्धति के विकास में तेज़ी लायी जाये जो कि मजदूर वर्ग 
की सत्ता का आर्थिक आधार है। 
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पूंजीवादी आर्थिक पद्धति उत्पादन के साधनों 
के निजी स्वामित्व तथा उजरती मजदूरों के शोषण पर 
क़ायम है। उसमें मुख्यतः: उद्योग तथा व्यापार में राष्ट्रीय 
और विदेशी उद्यमपतियों के प्रतिष्ठान और बड़े पूंजीवादी 
कृषि फ़ार्म शामिल हैं। 

लघु माल उत्पादन-पद्धति में छोटे पैमाने की अलग- 
थलग खेती-किसानी, दस्तकारों तथा अन्य लघु माल. 
उत्पादकों के धंधे शामिल हैं, जो उजरती मजदूरों से काम 
नहीं लेते हैं। आम तौर पर जब तक अधिकांश किसान और 
दस्तकार स्वेच्छया सहकारी आंदोलन में शरीक नहीं हो 
जाते, देश की अर्थव्यवस्था में इस पद्धति का स्थान काफ़ी 
बड़ा होता है। 

लघु माल उत्पादन-पद्धति समाजवादी तथा पूंजीवादी 
आर्थिक पद्धतियों के बीच का स्थान रखती है। उत्पादन 
के साधनों पर निजी स्वामित्व उसे पूंजीवादी पद्धति 
के निकट लाता है। लेकिन यह लघु माल उत्पादन उत्पादन- 
साधनों के मालिक के व्यक्तिगत श्रम के ज़रिये किया जाता 
है और उससे मानव द्वारा मानव का शोषण नहीं होता है। 
इसलिए आर्थिक दृष्टि से वह समाजवादी पद्धति के निकट 
है और छोटे पैमाने के धंधों के समाजवादी उद्यमों 
में बदलने की संभावना मौजूद रहती है। 

समाजवादी के निर्माण के मार्ग पर पदार्पण करनेवाले 
कई देशों में संक्रमण-काल के आरंभ में अर्थव्यवस्था की 
लघु माल उत्पादन-पद्धति प्रधान थी। उदाहरण के लिए , 
१६२३-१६२४ में सोवियत संघ की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था 
में उसका भाग ५४% के बराबर था। 
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इन तीन प्रमुख आर्थिक पद्धतियों के अलावा संक्रमण- 
काल में देश की अर्थव्यवस्था में दूसरी आर्थिक पद्धतियां 
भी मौजूद हो सकती हैं, उदाहरणत: , राजकीय-पूंजीवादी 
तथा पितृतंत्रात्मक पद्धति, अर्थात्‌ आदिम ढंग की 
आत्मनिर्भर आर्थिक पद्धति। 

राजकीय-पुंजीवादी पद्धति के कई भिन्न रूप होते हैं। 
मुख्यतः ये वे उद्यम हैं जो समाजवादी राज्य और 
पूंजीपतियों की साभा संपत्ति होते हैं और ऐसे पूंजीवादी 
उद्यम (विदेशी पूंजी से बने उद्यम भी ), जो राज्य के साथ 
समभौते के आधार पर कार्यरत होते हैं। सर्वहारा राज्य 
उन आर्थिक शाखाओं के विकास के लिए देशी और 
विदेशी पूंजी का उपयोग करता है, जिनको निकट भविष्य 
में अपनी शक्तियों के सहारे विकसित करना संभव नहीं 
है। चूंकि अर्थव्यवस्था के संचालन की बागडोर राज्य 
के हाथों में है, इसलिए ऐसा सहयोग देश की उत्पादक 
शक्तियों का अधिक तेज़ी से विकास करने और अंततः 
उसकी आर्थिक आत्मनिर्भरता को सुदृढ़ करने में सहायक 
होता है। 

भिन्न समाजवादी देशों में राजकीय पूंजीवाद की 
अपनी विशेषताएं थीं। इस प्रकार, सोवियत संघ 
में राजकीय पूंजीवाद के मुख्य रूप थे विदेशी कंसेशन , 
मिली-जुली व्यापारिक-औद्योगिक, यातायात एवं ऋण 
शेयर कंपनियां और पूंजीपतियों द्वारा राजकीय उद्यमों को 
पट्टे पर लिया जाना। मगर सोवियत रूस में राजकीय 
पूंजीवाद का बड़े पैमाने पर विकास नहीं हो पाया, क्‍योंकि 
पूंजीपति सोवियत सत्ता को खत्म करने तथा अपनी व्यवस्था 
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पुनर्स्थापित करने की आशा करते हुए समाजवादी राज्य 
के साथ आर्थिक संबंध रखना नहीं चाहते थे। 

कुछ अन्य समाजवादी देशों में भी उनकी अर्थव्यवस्था 
में अनेक आर्थिक पद्धतियों के विद्यमान होने तथा निजी 
पूंजीवाद के लिए लाक्षणिक टुटपुंजिया तत्वों पर क़ाबू पाने 
की आवश्यकता के कारण राजकीय पूंजीवाद की व्यवस्था 
मौजूद रही और उपयोग में लायी गयी। लेकिन सोवियत 
संघ द्वारा दी जानेवाली बहुमुखी और निः:स्वार्थ सहायता की 
बदौलत इन देशों को विदेशी पूंजी का सहारा लिये बिना 
आर्थिक परिवर्तन करने की संभावना मिली। इसलिए 
सोवियत संघ के विपरीत कई समाजवादी देशों 
में राजकीय पूंजीवाद के नाना रूप राष्ट्रीय निजी 
पूंजीपतियों के साथ समभौतों पर आधारित थे। वियतनाम 
समाजवादी जनतंत्र में राजकीय पूंजीवाद का अपेक्षतया 
अधिक विकास हुआ। वहां राज्य द्वारा निर्धारित दामों पर 
निजी उद्यमपतियों के माल का राज्य द्वारा क्रय किया जाता 
था, राज्य द्वारा मुहैया किये जानेवाले कच्चे तथा 
अर्द्ध॑॑ैयार माल से निजी उद्यमपतियों द्वारा माल उत्पादित 
किया जाता था तथा राजकीय क्रय संस्थाओं के हाथ बेचा 
जाता था, संयुक्त राजकीय-निजी उद्यम स्थापित किये 
जाते थे, जिनमें राज्य का पलड़ा भारी होता था। राजकीय 
पूंजीवाद का यह रूप जर्मन जनवादी जनतंत्र तथा कुछ अन्य 
समाजवादी देशों में भी प्रचलित था। 

मिले-जुले राजकीय-निजी उद्यम संक्रमण-काल 
में राजकीय पूंजीवाद का सर्वाधिक विकसित रूप हैं। 
सर्वहारा राज्य या तो निजी पूंजीवादी प्रतिष्ठानों में पूंजी 
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निवेश करता है और इस तरह उनका साभेदार बनता है या 
फिर शेयर पूंजी का आंशिक रूप से अधिग्रहण करता है। 
मिले-जुले उद्यम का हिस्सेदार होने की बदौलत राज्य को 
पूंजीवादी उत्पादन में सीधे तौर पर हस्तक्षेप करने तथा 
देश में पूंजीवादी उत्पादन-संबंधों को खत्म करने 
के उद्देश्य से पूंजीवादी उत्पादन में आमूल परिवर्तन करने 
की संभावना मिलती है। 

राजकीय पूंजीवाद के ये रूप समाजवादी परिवर्तनों 
के रास्ते पर बढ़नेवाले देशों के लिए लाक्षणिक हैं। 

कम विकसित देशों में संक्रमण-काल में कभी-कभी 
पितृतंत्रात्मक , अर्थात्‌ आदिम ढंग की आत्सनिर्भर 
आर्थिक पद्धति भी मौजूद है। उसमें छोटे पैमाने की निजी 
खेती-किसानी के धंधे शामिल हैं, जिनके मंडी के साथ 
नगण्य संबंध होते हैं। वहां किसान खुद सारे उत्पादित 
माल का उपयोग करते हैं। 

पितृतंत्रात्मक पद्धति लघु माल उत्पादन से कुछ हद तक 
मिलती-जुलती है। इन दोनों पद्धतियों के लक्षण हैं : उत्पादन 
का छोटा पैमाना , उत्पादन के साधनों पर निजी स्वामित्व , 
उजरती कर्मियों के श्रम के शोषण का अभाव और यह तथ्य 
भी कि उत्पादित माल का काफ़ी बड़ा हिस्सा (लघु माल 
उत्पादन-पद्धति ) अथवा अधिकांश हिस्सा (पितृतंत्रात्मक 
पद्धति ) स्वयं उत्पादक तथा उसके परिवार के सदस्यों द्वारा 
प्रयुक्त किया जाता है। परंतु इन दो पद्धतियों में फ़र्क़ भी 
मौजूद है: पितृतंत्रात्मक धंधा स्वयं उत्पादक द्वारा तैयार 
किये जानेवाले पदार्थों पर पूरी तरह निर्भर करता है जबकि 
लघु माल उत्पादन मंडी से अवश्य संबंध बनाये रखता है। 
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आर्थिक पद्धतियों की संख्या तथा देश की अर्थव्यवस्था 
में उनमें से प्रत्येक का स्थान व महत्व भिन्‍न होता है, यह 
देश के विकास की ऐतिहासिक और राष्ट्रीय विशेषताओं 
पर निर्भर करता है। 

सोवियत संघ में संक्रमण-काल में पांच आर्थिक 
पद्धतियां मौजूद थीं: समाजवादी, लघु माल उत्पादन, 
निजी पूंजीवादी, राजकीय-पूंजीवादी और पितृतंत्रात्मक 
ढंग की अलग-अलग खेती-किसानी। देश के विशाल 
जातीय छोरवर्ती क्षेत्रों -- मध्य एशिया , सुदूर पूर्वी तथा 
सुदूर उत्तरी प्रदेशों-में पूंजीवादपूर्व के संबंध मौजूद थे। 

अधिकांश यूरोपीय समाजवादी देशों 
में संक्रणकालीन अवधि में ये तीन मुख्य पद्धतियां 
विद्यमान थीं: समाजवादी, पूंजीवाीदी और लघु माल 
उत्पादन। परंतु जर्मन जनवादी जनतंत्र में राजकीय पूंजी- 
वाद को काफ़ी बड़ा स्थान प्राप्त था। अल्बानिया तथा 
मंगोलिया और वियतनाम में पितृतंत्रात्मक आत्मनिर्भर 
खेती-किसानी की पद्धति मौजूद थी और सोवियत संघ की 
तुलना में इन देशों में उसने कहीं अधिक महत्वपूर्ण भूमिका 
आदा की। 

कहना चाहिए कि गैरपूंजीवादी विकास के मार्ग पर 
समाजवाद की दिशा में बढ़नेवाले देशों में पितृतंत्रात्मक 
अर्थव्यवस्था के रूपों की, जिसमें कभी-कभी गोत्र- 
क़बायली और सामुदायिक संबंधों के कुछ तत्व भी शामिल 
होते हैं, मौजूदगी ऐसी विशेष परिस्थितियां उत्पन्न करती 
है जिनके कारण एक ओर तो समाजवाद की ओर रास्ता 
अधिक लंबा हो जाता है, परंतु दूसरी ओर सामूहिक 
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आर्थिक प्रणाली के निर्माण तथा दृढ़ीकरण में सहायता 
मिलती है। इसकी संभावना का उल्लेख फ्रे० एंगेल्स 
ने किया और यह विचार प्रकट किया कि आर्थिक दृष्टि 
से पिछड़े हुए देशों के समाजवाद में संक्रमण की अवधि 
घटायी जा सकती है। “... यह संभव ही नहीं, वरन्‌ 
अपरिहार्य भी है कि एक बार सर्वहारा विजयी हो जाये 
और उत्पादन-साधनों पर पदिचिमी यूरोपीय राष्ट्रों 
में सार्वजनिक स्वामित्व स्थापित हो जाये , तो वे देश , जो 
अभी-अभी पूंजीवादी उत्पादन आरंभ कर सके हैं और जहां 
क़बायली प्रथाएं तथा उनके अवशेष अब भी अक्षुण्ण हैं, 
सामुदायिक स्वामित्व के इन अवशेषों को तथा संबंधित 
लोक रीति-रिवाजों को समाजवादी समाज की ओर अपनी 
अग्रगति की अवधि को काफ़ी घटाने तथा अपने को उन 
मुसीबतों और संघर्षों से, जिनके बीच से हम पश्चिमी यूरोप 
के लोगों को अपना रास्ता बनाना पड़ा है, बचाने के लिए 
सशक्त साधन के रूप में इस्तेमाल कर सकेंगे।  * 


समाजवादी पद्धति की प्रमुख भूमिका 


संक्रमणकालीन अवधि में समाजवादी पद्धति अथवा 
समाजवादी क्षेत्र अर्थतंत्र में प्रमुख भूमिका अदा करता है। 
वह उत्पादन के साधनों के सार्वजनिक स्वामित्व पर 
आधारित है और उसमें शोषण से मुक्त कर्मियों के बीच 


* फ्रे० एंगेल्स, रूस में सामाजिक संबंधों के विषय 
में शीर्षक लेख का परिशिष्ट ' (मार्क्स, एंगेल्स , "समाजवादी क्रांति 
लेख-संग्रह , मास्को , प्रगति प्रकाशन, १६७६, पृ० ३६६ )। 
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बिरादराना सहयोग तथा आपसी सहायता के संबंध 
स्थापित होते हैं। अर्थतंत्र के निर्णायक उद्यम समाजवादी 
पद्धति के अंतर्गत होते हैं। आम तौर पर ये बड़े-बड़े 
उद्यम हैं जिनका प्राविधिक-आर्थिक स्तर अधिक ऊंचा होता 
है और इसलिए निजी पूंजीवादी तथा ख़ास तौर पर लघु 
माल उत्पादन की तुलना में उनमें श्रम की उत्पादनशीलता 
भी अधिक ऊंची और उत्पादन लागत कम होती है। 

समाजवादी राष्ट्रीयकरण अत्यधिक महत्व रखता है, 
लेकिन वस्तुत: वह उत्पादन के समाजवादी समाजीकरण की 
शुरूआत ही है। 

राष्ट्रीकरण की घोषणा करना तथा उत्पादन को 
सार्वजनिक करार देना काफ़ी नहीं होता, उसे वास्तव 
में सार्वजनिक बना देना, उत्पादन, वितरण तथा विनिमय 
के सार्वजनिक स्वरूप का पूर्णत: विकास तथा उपयोग 
करना भी आवश्यक है। 

समाजवाद समाजीकरण के बहुत उच्च स्तर की 
अपेक्षा करता है। यह ऐसा स्तर होना चाहिए कि 
अधिकांश (अथवा सभी) उद्यम सार्वजनिक श्रम की 
लय-ताल में आपस में सूत्रबद्ध हों, केवल सार्वजनिक 
स्वामित्व के ही नहीं, वरन्‌ गहन सामाजिक 
श्रम-विभाजन , विशिष्टीकरण तथा उत्पादन सहकारिता 
के बंधनों से आपस में जुड़े हों। इन उद्यमों के कार्यों का 
एक आम योजना के अनुसार प्रबंध किया जाना चाहिए 
ताकि वे आम मांगों तथा मानकों के अनुरूप हों और उनके 
फलस्वरूप संयुक्त उत्पादन-कार्यकलाप के अपेक्षित उच्च 
परिणाम प्राप्त किये जायें। 


उत्पादन का वास्तविक समाजीकरण वस्तुतः यह अपेक्षा 
करता है कि मज़दूर वर्ग सभी स्तरों पर, वर्कशाप , ब्रिगेड 
तथा कारखाने से लेकर समूचे राज्य तक, उत्पादन 
के संचालन की कला सीखे। पूंजीवादी उत्पादन के साधनों 
का राष्ट्रीयकरण सर्वहारा वर्ग उस दृढ़संकल्प से करता है, 
जो बुर्जुआ वर्ग के विरुद्ध उसके वर्ग-संघर्ष के समय 
विकसित होता है। मगर जब क्रांति शुरू होती है, तो अर्थ- 
व्यवस्था का संचालन संभालने के लिए वह तैयार नहीं 
होता। व्ला० इ० लेनिन ने लिखा कि “ ... जब्ती की तामील 
महज ' दृढ़संकल्प ' से की जा सकती है, हिसाब लगाने और 
उचित ढंग से बंटवारा करने की योग्यता के बिना भी की 
जा सकती है, जबकि समाजीकरण इस योग्यता के बिना 
नहीं किया जा सकता।  * 

समाजवादी राष्ट्रीयकरण के रास्ते पर आरंभिक क़दम 
के रूप में प्राय: पूंजीवादी कल-कारखानों में माल 
के उत्पादन तथा वितरण पर मज्ञदूर नियंत्रण लागू किया 
जाता है जो श्रमिकों द्वारा ट्रेड-यूनियन संगठनों अथवा 
विशेष संस्थाओं के माध्यम से किया जाता है। मज़दूर 
नियंत्रण का प्रयोजन पूंजीपतियों की तोड़-फोड़ को रोकना , 
बुर्जुआ वर्ग के आर्थिक प्रभुत्व पर अंकुश लगाना और 
कामकाज चलाना सीखना है। 

आरंभ में समाजवादी उत्पादन के प्रबंध के लिए 
सर्वहारा राज्य के निरीक्षण में बुर्जुआ विशेषज्ञों का 
. + ब्ला० इ० लेनिन ,. वामपंथी ” बचकानापन और 
टुटपुंजिया मनोवृत्ति' ( लेनिन, संकलित रचनाएं, दस खंडों में, 
खंड ७, पृ० ४८६ )। 
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उपयोग बड़ा महत्व रखता है । श्रमिक वर्गों के वंशज, 
समाजवाद के ध्येय के प्रति निष्ठावान समाजवादी 
बुद्धिजीवी समुदाय का जन्म व गठन केवल सांस्कृतिक क्रांति 
के फलस्वरूप होता है। लोक जनतंत्रों के लिए सोवियत 
संघ की अपेक्षा इस समस्या का समाधान करना अधिक 
आसान था, क्‍योंकि सोवियत संघ ने अपने विशेषज्ञों को 
भेजकर अथवा अपने उच्च शिक्षा संस्थानों में उन देशों 
के विशेषज्ञों के प्रशिक्षण की व्यवस्था करके अपने 
मित्र-राष्ट्रों की सहायता की। समाजवादी परिवर्तनों की 
राह पर बढ़नेवाले कम विकसित देशों में अर्थतंत्र के लिए 
कुशल विशेषज्ञों की तैयारी की समस्या बहुत उग्र है। लेकिन 
सोवियत संघ तथा अन्य समाजवादी राज्य इस 
मामले में बहुत से विकासमान देशों को बड़ी मदद दे 
रहे हैं। 

समाजवादी उत्पादन-संबंध प्रतिष्ठापित होने पर 
समाजवाद के आर्थिक नियम भी काम करने लगते हैं: 
समाजवाद का प्रमुख आर्थिक नियम, अर्थतंत्र 
के योजनाबद्ध , समानुपातिक विकास का नियम , श्रमानुसार 
भुगतान एवं वितरण का नियम, समाजवादी धन-संचय 
का नियम , आदि। ये आर्थिक नियम समाजवादी उत्पादन , 
वितरण तथा विनिमय के क्षेत्र में लोगों के संबंधों 
को व्यक्त करते हैं। वे समाजवादी अर्थतंत्र के 
महत्वपूर्ण लक्षणों, उसके विकास की दिशा, आर्थिक 
संरचना के परिष्कार की गति, आदि को निश्चित 
करते हैं। 


गैरसमाजवादी आर्थिक पद्धतियां 


समाजवादी पद्धति सबसे पहले उद्योग में स्थापित होती 
है और मुख्य शक्ति बन जाती है। अधिकांश देशों की कृषि 
में संक्ररण-काल में लघु माल उत्पादन-पद्धति का 
बोलबाला क़ायम होता है। इसमें छोटे पैमाने की 
खेती-किसानी और दस्तकारों के धंधे शामिल होते हैं। 
यह पद्धति नयी नहीं है, वह पूंजीवाद के अस्तित्व के पूरे 
काल में मौजूद रहती है और लघु माल उत्पादकों के चौपट 
होने की प्रक्रिया जारी रहने के बावजूद उच्च विकसित 
पूंजीवादी देशों में भी सुरक्षित रहती है। उत्पादक शक्तियों 
के मंभोले और खास तौर पर निचले विकास-स्तरवाले 
देशों में छोटे स्वामी अधिसंख्य होते हैं। 

लघु माल उत्पादन का आधार उत्पादन के साधनों का 
छोटे पैमाने का निजी स्वामित्व है। मगर उस संपत्ति का 
स्रोत बड़े बुजुआ वर्ग की संपत्ति के स्रोत से भिन्‍न है। छोटे 
निजी स्वामित्व का स्रोत उत्पादक का व्यक्तिगत श्रम है। 

जैसा कि मालूम है, लघु माल उत्पादन मंडी से जुड़ा 
होता है। दस्तकार अपना सारा माल और किसान पैदावार 
का काफ़ी बड़ा हिस्सा मंडी में बेचते हैं। मूल्य-नियम की 
स्वतःस्फूर्त कार्यशीलता के फलस्वरूप माल उत्पादकों का 
विभेदीकरण हो जाता है। एक ओर , पूंजीवादी तत्व उत्पन्न 
होते हैं (रूस में उनको कुलक , जर्मनी में ग्रॉसबाऊर कहते 
थे) और दूसरी ओर , ग़रीब हलक़े बढ़ते हैं। संक्रमण-काल 
में भी विभेदीकरण की प्रक्रिया जारी रहती है और लघु 
माल उत्पादन पूंजीवाद की उत्पत्ति का आधार बन जाता है। 
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सर्वहारा राज्य किसान-समुदाय के कुलक और गरीब 
हलक़ों में विभाजित होने की प्रक्निया को हर प्रकार 
से सीमित करता है। मेहनतकश किसानों को आर्थिक 
सहायता देने और ग्रामीण पूंजीवादी तत्वों (कुलकों ) पर 
अंकुश लगाने के परिणामस्वरूप संक्रमण-काल में देहाती 
इलाक़ों में 'मंभोले किसानों की संख्या और स्थान 
व महत्व बढ़ता है। 

इस प्रकार, यदि क्रांतिपूर्व रूस में कुल किसान- 
समुदाय में ग़रीब किसान घरानों का हिस्सा ६५% , 
मंभोले किसानों का--२० % और कुलक घरानों का-- 
१५% था, तो कृषि के आम सामूहिकीकरण से पहले 
१६२६ में ग़रीब, मंभोले तथा कुलक घरानों का हिस्सा 
क्रशः ३५% , ६० % और क़रीब ५% था। १६२३- 
१६२४ की अवधि में सोवियत संघ में लघु माल 
उत्पादन से अर्थतंत्र के कुल उत्पादन का आधे से अधिक 
भाग प्राप्त होता था। अन्य समाजवादी देशों में भी शुरू- 
शुरू में लधु माल उत्पादन का पलड़ा परिमाणात्मक दृष्टि 
से अधिक भारी था। 

संक्रमणकालीन अर्थव्यवस्था में निजी पूंजीवादी 
पद्धति काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान रखती है। उसमें उद्योग तथा 
व्यापार के अनेक छोटे-मंभोले उद्यमपतियों के धंधे और. 
ग्रामीण क्षेत्रों में धनी कुलक किसानों के फ़ार्म शामिल 
हैं जिनमें उजरती मजदूरों के श्रम का उपयोग किया जाता 
है। यह आर्थिक पद्धति सुरक्षित रहती है, क्‍योंकि उत्पादन 
के अलग-थलग होने और उसका वास्तविक समाजवादी 
समाजीकरण करने में भारी कठिनाइयां मौजूद होने 
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के कारण समाजवादी राज्य तुरंत ही सारी पूंजी, विशेष 
रूप से छोटे उद्यमपतियों की पूंजी का राष्ट्रीयकरण नहीं 
कर सकता। 

संक्रमण-काल में निजी पूंजीवादी पद्धति के अंतर्गत 
पूंजीवाद के आर्थिक नियम लागू होते हैं: बेशी मूल्य 
के उत्पादन का नियम, प्रतिस्पर्द्धा का नियम , पूंजी-संचय 
का नियम , आदि। मगर अर्थव्यवस्था की समाजवादी पद्धति 
के सुदृढ़ीकरण तथा विस्तार के फलस्वरूप इन नियमों की 
शक्ति तथा प्रभाव का क्षेत्र सीमित हो जाता है, पूंजीवादी 
संचय की सीमाएं निश्चित होती हैं। आर्थिक और 
प्रशासनिक एवं न्यायिक साधनों का उपयोग करते हुए 
सर्वहारा राज्य निजी पूंजी की मात्रा, वृद्धि तथा कार्यक्षेत्र 
को नियंत्रित करता है, बुर्जुआ वर्ग पर बढ़ते हुए कर 
लगाता है , कार्य-दिवस तथा नारी व बाल श्रम का उपयोग 
कानूनी तौर पर सीमित कर देता है। राज्य का समर्थन 
पानेवाली ट्रेड-यूनियनें भी मजदूरों के हितों की रक्षा करती 
हैं। वे श्रम की स्थितियों के बारे में उद्यमपतियों के साथ 
समभौते करती हैं, उजरत को निश्चित स्तर पर बनाये 
रखने की मांग करती हैं, आदि। परिणामस्वरूप केवल 
पूंजीवादी शोषण का कार्यक्षेत्र ही संकुचित नहीं होता, 
बल्कि शोषण का स्तर भी घट जाता है। 

संक्रमणकालीन अर्थव्यवस्था में निजी पूंजीवादी पद्धति 
का स्थान व महत्व अपेक्षतया कम होता है और समाजवादी 
आर्थिक पद्धति के विकास तथा विस्तार के साथ वह और 
भी कम हो जाता है । 

सोवियत संघ में नयी आर्थिक नीति लागू होने के बाद 
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१६२३-१६२४ में अर्थतंत्र के कुल उत्पादन में निजी 
पूंजीवादी व्यवसाय का हिस्सा 5.६ % के बराबर था। 
संक्रमणकालीन अवधि के आरंभ में अन्य आर्थिक शाखाओं 
की तुलना में कृषि तथा खुदरा व्यापार में निजी पूंजी का 
अनुपात अधिक था। १६२६-१६२७ में कुलक किसानों 
ने मंडी में २० % तक अनाज की आपूर्ति की। सार्वजनिक 
भोजन की व्यवस्था सहित खुदरा व्यापार में निजी पूंजी का 
हिस्सा १६२४ में ५२.७% के बराबर था। 

कुछ समाजवादी देशों की संक्रमणकालीन अर्थव्यवस्था 
में राजकीय-पूंजीवादी पद्धति निश्चित भूमिका अदा करती 
है। जिस राज्य का शासन मजदूर वर्ग संभाले हुए है उसमें 
राजकीय पूंजीवाद बुजुआ राज्य में विद्यमान राजकीय 
पूंजीवाद से मूलतः: भिन्न है। राजकीय पूंजीवाद के सर्वोच्च 
रूप --- राजकीय-इजारेदार पूंजीवाद--पर भी यह बात 
लागू होती है। आधुनिक दक्षिणपंथी समाजवादी उसे 
“ राजकीय समाजवाद के रूप में पेश करने की चेष्टा 
करते हैं। लेकिन वस्तुतः उसका सार व प्रयोजन 
है-- अत्यधिक लाभ कमाने और इजारेदारियों 
के अधिकार व प्रभुत्व को बनाये रखने के लिए पूंजीवादी 
इजारेदारियों की शक्ति और राज्य की शक्ति को एक सूत्र 
में बांधना। 

सर्वहारा अधिनायकत्व की परिस्थिति में , जब पूंजीवाद 
के ऊपर समाजवाद की विजय के हित में समाज 
के आर्थिक विकास का संचालन किया जाता है, राजकीय 
पूंजीवाद बुर्जुआ वर्ग के विरुद्ध मज़दूरों के वर्गीय संघर्ष 
का विशेष रूप होता है। राजकीय-पूंजीवादी अर्थव्यवस्था 
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में पूंजीवाद निजी पूंजी पर आधारित, स्वतःस्फूर्त ढंग 
से विकसित होनेवाला पूंजीवाद न रहकर सर्वहारा 
अधिनायकत्व द्वारा निश्चित हद तक नियंत्रित व संचालित 
पूंजीवाद का रूप धारण करता है। अतः , निजी पूंजीवादी , 
लघु माल उत्पादन तथा आदिम पितृतंत्रात्मक उत्पादन- 
पद्धतियों की अपेक्षा राजकीय पूंजीवाद अधिक उन्नत एवं 
प्रगतिशील उत्पादन-पद्धति है। वह बड़े पैमाने के मशी- 
नीकृत उत्पादन पर आधारित है, उसके अंतर्गत नये तक- 
नीकी यंत्र-साधनों तथा अधिक परिष्कृत उत्पादन-संगठन 
का उपयोग किया जाता है। राजकीय पूंजीवाद की बदौलत 
बड़े पैमाने के उत्पादन की श्रेष्ठताओं , श्रम की उच्चतर 
उत्पादनशीलता तथा बेहतर प्रबंध, अग्रणी तकनीकी 
साधनों, आदि से समाजवाद के निर्माण के हित 
में अधिकतम लाभ उठाया जा सकता है। 

संक्रमणकालीन अवधि में विभिन्‍न देशों में राजकीय 
पूंजीवाद का महत्व और स्वरूप देश विशेष की ठोस 
ऐतिहासिक स्थितियों द्वारा निर्धारित होता है। सोवियत संघ 
में राजकीय पूंजीवाद को, जिसमें मुख्यत: विदेशी पूंजी 
लगी थी, विदेशी सशस्त्र हस्तक्षेप तथा गृहयुद्ध के 
परिणामस्वरूप बर्बाद हुए अर्थतंत्र को बहाल करने के 
लिए इस्तेमाल किया गया , हालांकि उसका योगदान बड़ा 
नहीं था। १९२३-१६९२४ में कंसेशनों तथा पट्टों के रूप में 
राजकीय-पूंजीवादी उत्पादन-पद्धति का भाग सोवियत संघ 
के उद्योग के कुल उत्पादन में ३% से तनिर्क अधिक था। 

कुछ अन्य समाजवादी देशों में संक्रमणकालीन अवधि 
में मिश्रित राजकीय-पूंजीवादी उद्यम प्रचलित हुए। 
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उदाहरण के लिए, जर्मन जनवादी जनतंत्र में 
“परिमित / साभा कंपनियां स्थापित की गयीं। उनके 
निर्माण में राजकीय जर्मन विनियोग बैंक ने सहयोग किया , 
जिसने राजकीय-पूंजीवादी कल-कारखानों के कार्यों तथा 
साभेदारों के बीच मुनाफ़ों के वितरण को नियंत्रित किया 
और उन उद्यमों के राजकीय स्वरूप के बढ़ने के साथ-साथ 
उनके निजी साभेदारों के शेयर खरीदने का काम भी पूरा 
किया। सोवियत संघ और समाजवाद का निर्माण कर चुके 
या निर्माण कर रहे दूसरे देशों द्वारा अर्जित राजकीय 
पूंजीवाद के उपयोग का अनुभव विकासमान देश प्रयुक्त 
करते हैं ताकि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के निर्माण एवं विकास 
में प्रगतिशील देशभक्त राष्ट्रीय बुर्जुआ हलक़ों को शामिल 
किया जा सके। 

जिन देशों में समाजवादी क्रांति तक छोटे पैमाने की 
आत्मनिर्भर कृषि-व्यवस्था बनी रही, उनमें संक्रमण-काल 
के आरंभ में पितृतंत्रात्मक पद्धति विद्यमान होती है। 
उसमें अलग-थलग छोटे फ़ार्म शामिल हैं, जो मंडी 
से संपर्क नहीं रखते और पुराने परंपरागत औज़ारों 
के जरिये विभिन्‍न उपयोगी पदार्थ तैयार करते हैं। 
सोवियत संघ में संक्रमण-काल के आरंभ में पितृतंत्रात्मक 
पद्धति की मौजूदगी का कारण क्रांतिपूर्व रूस के कई जातीय 
तथा सीमांतवर्ती प्रदेशों का आर्थिक पिछड़ापन था। 
समाजवाद के निर्माण के मार्ग पर पदार्पण करनेवाले 
आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए देशों में पितृतंत्रात्मक पद्धति 
अपेक्षतया महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। उदाहरण 
के लिए, मंगोलिया की अर्थव्यवस्था में , जिसने पूंजीवादी 
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अवस्था को लांघकर समाजवाद का निर्माण शुरू किया, 
संक्रमणकालीन अवधि के आरंभ में पितृतंत्रात्मक धंधे 
अधिसंख्य थे। 

समाजवादी राज्य आत्मनिर्भर आदिम क्ृषि-व्यवस्था 
की उत्पादक शक्तियों के विकास में भौतिक और माली 
सहायता करता है और उपभोक्ता, ऋण, विक्रय-आपूर्ति 
और उत्पादन संबंधी सहकारिता के माध्यम से उसे 
समाजवादी राह पर लाने में योग देता है। इस कार्य 
में सोवियत संघ तथा अन्य समाजवादी देशों का अनुभव 
समाजवादी परिवर्तनों के रास्ते पर क़दम उठानेवाले 
विकासमान देशों के लिए बड़ा महत्व रखता है। 


संक्रमण-काल में वर्ग 


समाज की वर्गीय संरचना संक्रमण-काल की 
बहुपद्धतिमूलक आर्थिक संरचना के अनुरूप होती है। 

वर्ग बड़े जन-समुदाय होते हैं जो उत्पादन के साधनों 
के प्रति संबंधों, सार्वजनिक श्रम के प्रबंध में अपनी 
भूमिका तथा सामाजिक संपदा की प्राप्ति के उपायों तथा 
उपार्जित संपदा की मात्रा की दृष्टि से एक दूसरे से भिन्न 
होते हैं। संक्रमण-काल में समाज की वर्गीय संरचना का 
सामान्यीकृत रूप इस प्रकार होता है: समाजवादी पद्धति 
में मज़दूर वर्ग तथा सहकारीकृत किसान और दस्तकार 
समुदाय शामिल होते हैं, लघु माल उत्पादन-पद्धति (कुछ 
देशों में पितृतंत्रात्मक पद्धति ) में मेहनतकश किसान तथा 
दस्तकार , निजी पूंजीवादी एवं राजकीय-पूंजीवादी पद्धति 
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में बुर्जआ वर्ग सम्मिलित होते हैं। संक्रमण-काल के प्रमुख 
वर्ग हैं मज़दूर वर्ग तथा उसका सहयोगी , मेहनतकश 
किसान-समुदाय । 

मजदूर वर्ग, जो पूंजीवादी समाज में उत्पीड़ित 
व शोषित होता है, प्रभुत्वशाली वर्ग बन जाता है। वह 
राज्य का शासन संभालता है, समाजीक्षृत उत्पादन-साधनों 
का प्रबंध करता है, समस्त श्रमिक जनगण का संचालन 
और उनके हितों के अनुरूप देश के विकास का 
निर्दशन करता है, उन्हें समाजवाद की दिशा में ले 
जाता है और सत्ताच्युत शोषक तबक़ों के प्रतिरोध को 
कुचलता है। 

किसान-समुदाय बड़े भूस्वामियों के शोषण से मुक्त हो 
जाता है और आर्थिक दृष्टि से सुदृढ़ वर्ग बन जाता है। उसे 
कृषि के प्रधान उत्पादन-साधन -- भूमि --- के उपयोग 
अथवा स्वामित्व का अधिकार प्राप्त होता है। मजदूर वर्ग 
के साथ सहयोग करते हुए मेहनतकश किसान राज्य 
के शासन में हिस्सा लेते हैं और बचे-खुचे शोषक तत्वों 
के विरुद्ध संघर्ष तथा समाजवादी अर्थतंत्र के निर्माण 
में मज़दूर वर्ग के विश्वसनीय सहयोगी की भूमिका अदा 
करते हैं । 

बुर्जुआ वर्ग की स्थिति भी बुनियादी तौर पर बदल 
जाती है। पूंजीवादी समाज में उसका प्रभुत्व होता है और 
संक्रमण-काल में वह ऐसे वर्ग का रूप धारण करता है जो 
राजनीतिक सत्ता और अधिकांश उत्पादन-साधनों से वंचित 
रह जाता है। लेकिन समाज की संपदा का निश्चित भाग 
उसके पास रह जाता है, उसके विस्तृत सामाजिक संबंध 
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भी बने रहते हैं और लघु माल उत्पादन-दक्षेत्र में , खास तौर 
से मज़बूत किसान तबक़े में उसे सामाजिक सहारा मिलता 
है। इसके अलावा बुर्जुआ वर्ग के पास विशाल राजनीतिक 
तथा सैनिक अनुभव होता है, संचालन की विधियों का बड़ा 
ज्ञान तथा अनुभव भी उसे प्राप्त होता है। 

संक्रमणकालीन अवधि में बुर्जुआ वर्ग और लघु माल 
उत्पादकों के संपन्न समुदाय के बीच उत्पादन तथा व्यापार 
के क्षेत्र में जो गठबंधन पैदा होता है, वह समाजवादी 
परिवर्तनों के लिए मुख्य खतरा है। वह देश की अर्थ- 
व्यवस्था को अस्तव्यस्त कर सकता है। और कुछ हालतों 
में बु्जुआ वर्ग के उस हलक़े का सहारा तथा आधार बन 
सकता है, जो पूंजीवाद की पुनर्स्थापना की ख्वाहिश 
रखता है। 

संक्रमण-काल में बहुपद्धतिमूलक अर्थव्यवस्था की 
मौजूदगी इस बात का नतीजा है कि समाजवादी क्रांति 
से पहले पूंजीवाद उत्पादन के सर्वांगीण समाजीकरण का 
ध्येय न तो पूरा करता है और न कर सकता है, हालांकि 
अलग-अलग इजारेदारियां विशालतम पैमाने पर उत्पादन 
का संकेंद्रण करती हैं। पूंजीवादी व्यवस्था समाजवाद की 
स्थापना के लिए आवश्यक भौतिक पूर्वस्थितियां अवश्य 
पैदा करती है और उत्पादक शक्तियों को सार्वजनिक स्वरूप 
प्रदान करती है। परंतु भिन्न देशों और विभिन्‍न आर्थिक 
शाखाओं में यह प्रक्रिया कहीं तेज़ तो कहीं धीमी गति 
से चलती है। इसलिए बड़े केंद्रीकृत उत्पादन के साथ-साथ , 
जो कि पूंजीवाद का अनिवार्य परिणाम है, छोटे-मंभोले 
अर्द्धस्तकारी धंघे और ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे पैमाने पर 
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कृषि माल का उत्पादन करनेवाले अलग-थलग फ़ार्म 
भी मौजूद होते हैं। 

यह सुविदित है कि कुछ पूंजीवादी देशों 
में पूंजीवादपूर्व अर्थव्यवस्था के अवशेष कमोबेश मात्रा 
में बने रहते हैं। चंकि पूंजीवाद उजरती कर्मियों 
के शोषण पर आधारित होता है, इसलिए वह बुर्जुआ युग 
से पहले के उत्पादन-संबंधों के केवल उन तत्वों का खात्मा 
करता है, जो पूंजीवादी शोषण की राह में आड़े आते 
हैं (उदाहरण के लिए , उत्पादक की व्यक्तिगत पराधीनता , 
सामाजिक श्रेणी-भेद, शिल्प-संघ संबंधी पाबंदियां, जो 
मध्य युग के अवशेष हैं, आदि)। बुर्जा काल 
से पूर्व के उत्पादन-संबंधों के दूसरे तत्वों को पूंजीवाद 
सुरक्षित रखता है, क्योंकि मूलत: वे पूंजीवादी संबंधों 
के अनुरूप होते हैं और शनै:-शनै: पूंजीवादी स्वरूप धारण 
करते हैं। उदाहरणत: , भूमि पर सामंती स्वामित्व का रूप 
इसी प्रकार बदलता है। ख़ास तौर से भूमि-लगान का 
सामाजिक-आर्थिक स्वरूप बदलता है, वह सामंती संबंधों 
का तत्व न रहकर पूंजीवाद का आर्थिक तत्व बन जाता है। 

लघु माल उत्पादन भी सारत: पूंजीवादी शोषण 
के प्रतिकूल नहीं होता। पहली बात तो यह है कि पूंजीवादी 
समाज में वह पूंजीवादी मार्ग पर स्वतःस्फूर्त ढंग 
से विकसित होता है। दूसरे, लघु माल उत्पादक , किसान 
और दस्तकार , अपने धंधों के चौपट होने के फलस्वरूप 
मजदूरों की रिज़र्व सेना में शामिल होते हैं। 

जहां तक आदिम पितृतंत्रात्मक आर्थिक पद्धति का 
सवाल है, देर सबेर वह मंडी के संबंधों के दायरे 
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में शामिल होती जाती है और धीरे-धीरे लघु माल 
उत्पादन-पद्धति में परिणत हो जाती है। 

संक्रमणकालीन अवधि में विद्यमान आर्थिक पद्धतियां 
समूचे अर्थतंत्र में घनिष्ठ रूप से गुंथी हुई होती हैं और एक 
दूसरी को बहुत प्रभावित करती हैं। समाज इसमें समर्थ नहीं 
होता कि वह इन आर्थिक पद्धतियों को तुरंत ही बदल 
दे अथवा रह कर दे और अतः , उनके अस्तित्व से संबंधित 
अंतर्विरोधों को मिटा दे। 
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अध्याय ४ 


संक्रमण-काल के सामाजिक-आशथिक 
अंतर्विरोध 


पूंजीवाद से समाजवाद में संक्रमण की अवधि की 
लाक्षणिकता सभी सामाजिक संबंधों की विशेष 
जटिलता है। कहने का तात्पर्य उत्पादन, वितरण 
तथा विनिमय के क्षेत्र में विद्यमान संबंधों से, 
आर्थिक कार्यक्षेत्र के बाहर सार्वजनिक जीवन 
में विद्यमान सामाजिक संपर्कों से, और समाज 
के ऊपरी ढांचे, अर्थात्‌ राजकीय, विधिक, 
विचारधारात्मकस , आदि संबंधों के क्षेत्र 
में विद्यमान राजनीतिक संबंधों से है। 
संक्रमण-काल में इन सभी संबंधों में भिन्‍न-भिन्‍न , 
परस्पर विरोधी और प्राय: एक दूसरी का मुक़ाबला 
करनेवाली प्रवृत्तियों का ताना-बाना बुना 
हुआ होता है। 

संक्रमण-काल नवोदित और अभी सुदृढ़ नहीं 
हुए समाजवाद तथा पराजित हो चुके, परंतु अभी 
काफ़ी बड़ी शक्ति रखनेवाले पूंजीवाद के बीच 


घोरतम संघर्ष , जीवन-मरण के संघर्ष का काल है। मगर 
यह संघर्ष अनेक अन्य अंतर्विरोधों के वातावरण में चलता 
है, जिनका समाधान करने के लिए सर्वहारा राज्य , उसकी 
शासक पार्टी निश्चित नीति तय करती और अमल में 
लाती है। 

संक्रमण-काल के अंतर्विरोधों का मूल, उनकी 
मौजूदगी का मुख्य कारण बहुपद्धतिमूलक अर्थतंत्र, कई 
भिन्‍न आर्थिक पद्धतियों की विद्यमानता है जिनके पीछे 
अलग-अलग आर्थिक हित और लक्ष्य प्राप्त करने की कोशिश 
करनेवाली भिन्‍न वर्गीय शक्तियां खडी होती हैं। ये आर्थिक 
पद्धतियां एक दूसरी से कटी हुई नहीं होतीं, उनके बीच 
आर्थिक संबंध मौजूद होते हैं, कार्यों का आदान-प्रदान 
होता है। विभिन्‍न वर्ग भी पारस्परिक कार्यकलाप 
के बंधनों से आपस में जुड़े हुए होते हैं। 

जैसा कि हम बता चुके हैं, संक्रमण-काल में तीन 
मुख्य आर्थिक पद्धतियां मौजूद होती हैं -- समाजवाद , लघु 
माल उत्पादन और पूंजीवाद। इन तीन पद्धतियों 
के पारस्परिक संबंधों की जांच संक्रमणकालीन व्यवस्था 
के अंतर्विरोधों को उजागर करने का साधन है। 

समाजवाद अग्रणी, प्रभुत्वशाली आर्थिक पद्धति है, 
जो संक्रमणकालीन अवधि में देश की पूरी अर्थव्यवस्था पर 
सबसे अधिक , निर्णायक प्रभाव डालती है। 

अपनी प्रकृति , अपने सामाजिक स्वरूप, राजनीतिक 
तथा आर्थिक महत्व की दृष्टि से, अत: अपनी अभिव्यक्ति , 
विकास तथा समाधान की दृष्टि से संक्रमणकालीन 
अंतर्विरोध भिन्‍न होते हैं। 


प्र 
6-]4। 


आर्थिक और सभी सामाजिक अंतर्विरोध दो भिन्‍न 
प्रकार के होते हैं: विषम अंतर्विरोध और सामान्य 
अंतर्विरोध। विषम अंतर्विरोधों का समाधान परस्पर 
विरोधी पक्षों में से किसी एक के नाश के साथ हो जाता है। 
यह बात शत्रु वर्गों, शोषकों तथा शोषितों के संबंधों पर 
लागू होती है। सामान्य अंतर्विरोध सामाजिक विकास 
के वे अंतर्विरोध हैं, जिनका समाधान समाज के मौजूदा 
ढांचे के अंतर्गत किया जा सकता है और किया जाता है। 
इसके लिए यह अवश्यंभावी नहीं है कि एक प्रकार 
के संबंधों की जगह सिद्धांततः भिन्‍न प्रकार के संबंधों की 
स्थापना की जाये , दो संघर्षरत शक्तियों अथवा वर्गों में 
से किसी एक का नाश किया जाये। आपस 
में अंतर्विरोधपूर्ण संबंध रखनेवाली सामाजिक शक्तियों 
के बीच संबंधों के विकास एवं परिष्कार के माध्यम से , 
उनके हितों में सामंजस्य स्थापित किये जाने तथा उनके 
क्रियाकलापों को एक आम लक्ष्य की ओर निर्देशित किये 
जाने के माध्यम से ऐसे अंतर्विरोधों का समाधान किया जा 
सकता है। इस प्रकार के सामान्य अंतर्विरोध ऐसी 
सामाजिक शक्तियों के बीच मौजूद हो सकते हैं, जो एक 
दिशा में अथवा क़रीब समान दिशाओं में प्रयत्नशील होती 
हैं, जिनके आर्थिक हित परस्पर विरोधी नहीं, वरन्‌ 
कमोबेश मात्रा में एक दूसरे के अनुरूप होते हैं । 

संक्रमणकालीन समाज के तीन प्रमुख वर्गों के बीच 
कैसे संबंध स्थापित होते हैं? 

शोषित एवं दलित वर्ग न रहकर मज़दूर वर्ग प्रभुत्व- 
कारी , शासक वर्ग का दर्जा हासिल करता है। वह 


न 


प््ण 


समाजवाद के निर्माण के कार्य का संचालन करता है। 
मेहनतकश किसान (लघु माल उत्पादक) मजदूर वर्ग 
के मुख्य सहयोगी होते हैं। पर उसके साथ ही सत्ताच्युत 
बुर्जाआ वर्ग (पूंजीवीदी और राजकीय-पूंजीवादी पद्धति) 
अभी काफ़ी शक्तिशाली होता है। बुर्जआ वर्ग को बड़े 
पैमाने पर व्यवसाय करने का अनुभव प्राप्त होता है, वह 
विदेशी पूंजी के साथ संबंध बनाये रखता है, उसके पास 
उत्पादन के साधनों का हिस्सा, भौतिक संपदा और धन 
भी होता है। काफ़ी बड़ी संख्या में बुर्जुआ विशेषज्ञ तथा 
वैज्ञानिक , तकनीकी बुद्धिजीवी वर्ग के अनेक प्रतिनिधि 
बुर्जआ वर्ग को सहारा देते हैं। 

बहुपद्धतिमूलक अर्थतंत्र तथा भिन्‍न आर्थिक और 
राजनीतिक हित रखनेवाले सामाजिक वर्गों का अस्तित्व 
उनके बीच अंतर्विरोध तथा वर्ग-संघर्ष पैदा करते हैं। 
संक्रमणकालीन समाज का प्रमुख अंतर्विरोध विकासशील 
समाजवाद तथा विश्व मंच से हटनेवाले, मरणोन्मुख 
पूंजीवाद के बीच प्रचंडतम, विषम अंतर्विरोध है। 
समाजवाद और पूंजीवाद के बीच संघर्ष मज़दूर वर्ग तथा 
बुर्जाआ वर्ग के बीच संघर्ष है। 

मजदूर वर्ग से राज्यसत्ता छीनने के लिए बुर्जुआ वर्ग 
कुछ भी करने को तैयार रहता है। पुरानी व्यवस्था को 
बहाल करने , पूंजीवाद को पुनर्स्थापित करने की कोशिश 
करते हुए वह सभी साधनों से काम लेता है, यहां तक कि 
गृहयुद्ध छेडता है और विदेशी सशस्त्र हस्तक्षेप का 
संगठन भी करता है। १६१८ में ऐसा ही हुआ , जब एंटेंट 
गुट के १४ सदस्य-राज्यों ने नवोदित सोवियत जनतंत्र 


ब्द्रे 


के विरुद्ध हथियार उठाये। गृहयुद्ध में शिकस्त खाकर 
बुर्जुआ वर्ग ने प्रतिरोध नहीं छोड़ा, समाजवादी राज्य तथा 
समाजवाद के निर्माण-कार्य के विरुद्ध संघर्ष बंद नहीं 
किया। वर्ग-संघर्ष ने अन्य , “ शांतिपूर्ण ” रूप धारण किये , 
लेकिन उसकी उग्रता कम नहीं हुई। उन “शांतिपूर्ण 
तरीक़ों में बुर्जुआ वर्ग ने आर्थिक अंतर्ध्वंस, तोड़-फोड़ , 
हर प्रकार के राजकीय एकाधिकार , उदाहरण के लिए, 
विदेश व्यापार के एकाधिकार पर कुठाराघात करने 
जैसे तरीक़ों को इस्तेमाल किया। सोवियत संघ और 
दूसरे समाजवादी राज्यों का अनुभव दिखाता है कि बुर्जुआ 
वर्ग लंबे अरसे तक पूंजीवाद की पुनः:स्थापना की आशा 
को नहीं छोड़ता , किसी भी क़ीमत पर पुरानी व्यवस्था को 
बहाल करने की कोशिश करता रहता है। इस संघर्ष में 
सर्वहारा वर्ग और बु्जुआ वर्ग के बीच सुलह नहीं हो 
सकती । इसलिए समाजवादी राज्य बुर्जुआ वर्ग का आर्थिक 
तथा राजनीतिक दमन करने की नीति , एक वर्ग के रूप में 
उसका अस्तित्व समाप्त करने की नीति चलाता है। 

इसके साथ ही जिन देशों में बुर्जुाआ तत्व, मसलन 
राष्ट्रीय बुर्जुआ वर्ग विदेशी तथा कम्प्राडोर बुर्जुआ वर्ग 
(विदेशी व्यापारगुहों के देशी एजेंटों ) के विरुद्ध आवाज़ 
उठाता है (जैसा कि समाजवादी परिवर्तनों की राह पर 
बढ़नेवाले भूतपूर्व उपनिवेशों तथा अर्द्धउपनिवेशों में प्राय: 
होता है) और प्रगतिशील सामाजिक व आर्थिक परिवर्तनों 
पर अमल करने में सहयोग देता है, वहां नयी सत्ता इन 
बुर्जुआ तत्वों को आर्थिक और राजनीतिक जीवन में अधिक 
सक्रिय भाग लेने के लिए प्रोत्साहित कर सकती है। राजकीय 


पड 


पूंजीवाद के माध्यम से राष्ट्रीय बुर्जुआ वर्ग के उद्यम धीरे- 
धीरे राजकीय सार्वजनिक आर्थिक क्षेत्र के उद्यम बनते 
जाते हैं और समाजवाद की सेवा में लगाये जाते हैं। 

अत: , संक्रमण-काल का मुख्य अंतर्विरोध सर्वहारा 
वर्ग तथा बुर्जआ वर्ग के बीच विषम अंतर्विरोध है। वह 
बुर्जाआ वर्ग के प्रतिकूल, मजदूर वर्ग के हित में केवल 
इसी शर्त पर सुलझाया जा सकता है कि मज़दूर वर्ग बुर्जआ 
वर्ग के विरुद्ध किसी रूप में बल-प्रयोग करे। तो क्‍या, 
इसका अर्थ यह है कि बल-प्रयोग, दमन सर्वहारा 
अधिनायकत्व का सार है? नहीं। व्ला० इ० लेनिन ने लिखा 
कि: “सर्वहारा अधिनायकत्व... शोषकों पर केवल 
बल-प्रयोग , यहां तक कि मुख्यतया बल-प्रयोग भी नहीं है। 
इस क्रांतिकारी बल-प्रयोग का आर्थिक आधार, उसकी 
जीवन-शक्ति तथा सफलता की गारंटी इसमें है कि सर्वहारा 
वर्ग पूंजीवाद की तुलना में श्रम के अधिक उच्च प्रकार 
के सामाजिक संगठन का प्रतिनिधित्व करता है और उसे 
मूर्त रूप देता है। इसमें ही सार निहित है। इसमें ही 
कम्युनिज़्म की शक्ति का स्रोत तथा उसकी अवश्यंभावी पूर्ण 
विजय की गारंटी निहित है।  * 


क्रायल करने और अपने साथ ले चलने का मार्ग 


मजदूर वर्ग और मेहनतकश किसान-समुदाय के बीच 
संबंध और संक्रमण-काल में उनके बीच मौजूद 

* व्ला० इ० लेनिन, महान सूत्रपात' (लेनिन, संकलित 
रचनाएं, दस खंडों में, खंड €, प्ृ० ३२)। 
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अंतर्विरोध भी बिलकुल दूसरे प्रकार के होते हैं। निजी 
खेती करनेवाले किसान की प्रकृति दोहरी होती है। एक ओर 
तो वह मेहनतकश इंसान है जो अपने श्रम से जीवनोपार्जन 
करता है और इसलिए वह मज़दूर वर्ग का स्वाभाविक 
सहयोगी है। लेकिन उसी समय दूसरी ओर से वह निजी 
संपत्ति का स्वामी भी है और इस हैसियत से उसका रुभान 
बुजुआ वर्ग की ओर होता है। संक्रमण-काल में किसान- 
समुदाय को अपने पक्ष में लाने के लिए मज़दूर वर्ग और 
बुर्जुआ वर्ग के बीच संघर्ष चलता है। समाजवादी क्रांति 
के प्रवाह, समाजवाद की दिशा में अभियान की सफलता- 
असफलता काफ़ी हद तक इस बात पर निर्भर करती है कि 
किसान-समुदाय किसका साथ देगा, किसका सहयोगी 
बनेगा। इसी पर समाजवादी क्रांति का भाग्य निर्भर करता 
है। उदाहरण के लिए, १६१६ में हंगरी में समाजवादी 
क्रांति इसीलिए विजयी नहीं हो पायी कि किसान-समुदाय 
ने मजदूर वर्ग का समर्थन नहीं किया और परिणामस्वरूप 
बुजुआ वर्ग ने क्रांति को खून में डुबोकर पूंजीवाद को 
पुनःस्थापित किया। 

इस प्रकार, मज़दूर वर्ग तथा किसान-समुदाय के बीच 
संबंध भिन्‍न-भिन्‍न रूप धारण कर सकते हैं। कभी तो 
श्रमिक जन होने के नाते उनके हितों की समानता का 
पलड़ा भारी हो जाता है और कभी-कभी सर्वहारा, 
संपत्तिहीन मजदूरों तथा संपत्ति के स्वामियों-- 
किसानों -- के बीच अंतर्विरोध सामने आ जाते हैं। उनके 
हितों में सामंजस्य होने की स्थिति में भी अंतर्विरोध बने 
रहते हैं, लेकिन वे विषम, असाध्य नहीं होते। मिसाल 


के लिए , औद्योगिक माल तथा कृषि माल के दामों का स्तर 
निश्चित करते हुए मजदूर राज्य मेहनतकश किसानों 
के हितों को भी ध्यान में रखता है। 

परंतु मज़दूर वर्ग और किसान-समुदाय के बीच 
विरोध यदि उग्र हो जाते हैं तथा विषम अंतर्विरोधों का रूप 
धारण करते हैं तो समाजवाद के निर्माण के लिए गंभीर 
खतरा पैदा हो जाता है। लेकिन ऐसी हालत में भी मज़दूर 
वर्ग श्रमिक किसान-समुदाय के प्रति दमनकारी नीति नहीं 
अपनाता। वह किसानों की यथाशक्ति सहायता करता है और 
उनके असली शात्रुओं, ग्रामीण धनिकों--कुलकों , 
ज़मींदारों तथा पूंजीपतियों--का पर्दाफ़ाश करता है। 
समाजवादी राज्य श्रमिक किसान-समुदाय के साथ सहयोग 
को बनाये रखने तथा मज़बूत बनाने , सहकारिता की राह 
पर बढ़ने में उसे मदद देने , उसके निजी हितों के स्थान पर 
सामूहिक हितों को प्रतिष्ठापित करने, किसान को 
समाजवादपूर्व संबंधों के प्रतिनिधि, निजी संपत्ति 
के स्वामी से सामूहिक, समाजवादी संपत्ति के स्वामी 
में बदलने की नीति चलाता है, ताकि किसानों 
में समाजवादी उत्पादन-संबंधों के प्रति उसी मनोवृत्ति का 
समावेश किया जा सके, जो मज़दूर वर्ग, अर्थतंत्र 
के राजकीय समाजवादी क्षेत्र में कार्यरत सभी श्रमिकों की 
लाक्षणिकता होती है। 

संक्रमणकालीन समाज का जीवन अंतर्विरोधों 
से परिपूर्ण है, उसमें अलग-अलग विशिष्ट हितोंवाली 
विभिन्‍न सामाजिक शक्तियों के बीच संघर्ष चलता रहता 
है। मगर ऐतिहासिक विकास के कुछ दौरों में ये हित 
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आंशिक रूप से एक दूसरे से मेल खा सकते हैं। कुछ मौक़ों 
पर तो मज़दूर वर्ग अपने कतिपय शत्रुओं के साथ विभिन्‍न 
राजनीतिक अथवा आर्थिक समभौते भी कर सकता है और 
इस तरह वह उनके संयुक्त मोर्चे को, मजदूर वर्ग तथा 
उसके अधिनायकत्व के विरुद्ध उनके आम अभियान को 
भंग कर देता है। व्ला० इ० लेनिन ने लिखा कि “... ध्येय 
के हेतु सर्वहारा वर्ग न केवल डांवांडोल टुटपुंजिया वर्ग 
का, अपितु बड़े बुर्जुओ वर्ग तक का समर्थन 
करेगा। ...  * 

इस प्रकार, सर्वहारा वर्ग की राज्यसत्ता राजकीय 
पूंजीवाद के विभिन्‍न रूपों का समर्थन करती है। 


अन्य अंतर्विरोध 


उन अंतर्विरोधों के अलावा, जो जैसा कि हमने 
देखा, स्पष्टत: वर्गीय स्वरूप धारण किये हुए हैं, 
संक्रमण-काल में अन्य अंतर्विरोध भी मौजूद होते हैं जो 
वर्गों के संघर्ष तथा उनके आपसी संबंधों से सीधे रूप 
में जुड़े हुए नहीं होते। ये, उदाहरण के लिए, आर्थिक 
विकास के अंतर्विरोध हैं, जिन्हें समाज की उत्पादक 
शक्तियों के विभिन्‍न तत्वों के बीच असंतुलन अथवा 
उत्पादक शक्तियों की दशा तथा उत्पादन-संबंधों 
के विकास-स्तर के असंतुलन जन्म देते हैं। लोगों 
के संकल्प तथा चेतना से स्वतंत्र आर्थिक सामाजिक 

* ब्ला० इ० लेनिन, नारों के बारे में' (लेनिन, संकलित 
रचनाएं , दस खंडों में, खंड ६, पृ० ४५७ )। 
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संबंधों तथा लोगों के चेतनशील सोद्देश्य व्यवहार से संबद्ध 
विचारधारात्मक संबंधों के बीच भी अंतर्विरोध मौजूद 
होते हैं। आइये , अब इन अंतर्विरोधों में से कुछ की तथा 
उनके समाधान के उपायों की चर्चा करें। 

आर्थिक दृष्टि से कम विकसित देशों में, जिनमें 
उत्पादक शक्तियों के विकास के निचले स्तर के आधार पर 
समाजवाद की ओर अभियान आरंभ होता है, समाजवादी 
क्रांति के शी त्र बाद प्रगतिशील राजनीतिक सत्ता --- श्रमिक 
किसान-समुदाय का सहयोग पानेवाली मज़दूर वर्ग की 
सत्ता--और उत्पादन के पिछड़े हुए आर्थिक-तकनीकी 
आधार के बीच अंतर्विरोध उग्र रूप में सामने आता है और 
यथाशी क्र समाधान की अपेक्षा करता है। नहीं तो प्रगतिशील 
राजनीतिक सत्ता को मज़बूत आर्थिक व भौतिक बुनियाद 
नहीं मिल सकती। यह अंतर्विरोध सारे संसार के सामने 
शोषण से मुक्त हुए सामाजिक श्रम के समाजवादी संगठन 
की महान श्रेष्ठताएं तुरंत ही प्रदर्शित करने की संभावना 
नहीं देता। कहना न होगा कि प्रगतिशील राजनीतिक सत्ता , 
समाज के राजनीतिक संगठन के उन्नत रूप के लिए 
सुविकसित आर्थिक-तकनीकी आधार आवश्यक होता है जो 
सार्वजनिक श्रम की उच्चतर उत्पादनशीलता की ओर 
अभियान तथा विदेशी पूंजी से देश की स्वाधीनता, उसकी 
प्रतिरक्षा क्षमता और उसके बढ़ते हुए अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव 
एवं प्रतिष्ठा को सुनिश्चित कर सके। 

संक्रमण-काल के इस अंतर्विरोध को दूर करने का 
एकमात्र मार्ग है: अर्थव्यवस्था को प्रगतिशील मशीनी तक- 
तीकी साधनों तथा बिजलीकरण की बुनियाद पर जल्दी 
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से जल्दी प्रतिष्ठापित करना , जो आधुनिक बड़े उत्पादन की 
मांगों व संभावनाओं के अनुरूप हो। इसका अर्थ यह है कि 
आवश्यक प्राकृतिक साधनों के उपलब्ध होने की हालत 
में देश को समाजवादी औद्योगीकरण करना चाहिए, ईंधन 
व ऊर्जा उद्योग, लौह एवं अलौह धातुकर्म, मशीननिर्माण 
जैसी आधुनिक भारी उद्योग की प्रमुख शाखाओं का निर्माण 
करना चाहिए। 

संक्ररण-काल में आर्थिक पद्धतियों के बीच 
भी अंतर्विरोध मौजूद होते हैं। मिसाल के लिए, 
समाजवादी उद्योग काफ़ी तेज गति से विकसित होता है और 
अन्य आर्थिक पद्धतियों पर अपने प्रभाव का क्षेत्र विस्तृत 
करता है। लेकिन स्वयं उसे कच्चे माल, खास तौर पर 
कृषिजन्य कच्चे माल की आवश्यकता होती है। उधर ग्रामीण 
इलाक़ों में , क्रांति के बाद अलग-थलग खेती-किसानी की 
व्यवस्था मौजूद रहती है, जो प्रायः साधारण पुनरुत्पादन 
के ढंग से विकसित होती है, उसके माल का सिर्फ़ छोटा 
हिस्सा बाज़ार में बिकता है और इसलिए कृषि की यह 
पिछड़ी हुई व्यवस्था नगरों में द्रुत गति से विकसित हो रहे 
समाजवादी उत्पादन की मांगों को पूरा नहीं कर पाती। इस 
अंतर्विरोध के समाधान के लिए निजी खेती-किसानी की 
व्यवस्था की जगह बड़े पैमाने के समाजवादी मशीनीकृत 
कृषि उत्पादन की व्यवस्था स्थापित करनी चाहिए और 
इसका एकमात्र संभव उपाय है-- किसानों को सहकारी 
आंदोलन में शामिल करके कृषि व्यवस्था का समाजवादी 
कायाकल्प करना। नगर में स्थापित हुई समाजवादी 
उत्पादन-पद्धति और गांवों में मौजूद लघु माल उत्पादन की 
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पद्धति के बीच अंतर्विरोध को दूर करने का यही उपाय है। 
किसानों के सहकारीकरण के फलस्वरूप खेतीबारी तथा 
बिक्री योग्य पशुजनित पदार्थों के उत्पादन में बड़ी वृद्धि 
होती है, नगरों और गांवों के बीच आर्थिक संबंध निरंतर 
बढ़ते जाते हैं, क्रषि उत्पादन को नये तकनीकी साधनों 
से लैस किया जाता है और अंतत: कृषि व्यवस्था को विस्तृत 
समाजवादी पुनरुत्पादन की राह पर लाया जाता है, अर्थात्‌ 
वह नगरों के समाजवादी उद्योग के अनुरूप उसी दिशा 
में विकसित होने लगती है। 

संक्रमण-काल की अर्थव्यवस्था में भिन्‍न वस्तुपरक 
आर्थिक नियम लागू होते हैं। सबसे पहले ये वे आर्थिक 
नियम हैं, जो संक्रमण-काल के दौरान स्थापित तथा 
विकसित हो रहे समाजवादी उत्पादन-संबंधों के मुख्य 
लक्षण व्यक्त करते हैं। ये नियम हैं: समाजवाद का 
बुनियादी आर्थिक नियम, अर्थतंत्र के योजनाबद्ध , सानु- 
पातिक विकास का नियम , श्रमानुसार भुगतान का नियम , 
समाजवादी धन-संचय का नियम, आदि। मुख्यतः 
समाजवादी आर्थिक पद्धति के अंतर्गत काम करते हुए 
वे साथ ही संपूर्ण अर्थतंत्र के विकास पर निर्णायक प्रभाव 
डालते हैं क्योंकि समाजवादी पद्धति देश की प्रधान आर्थिक 
पद्धति है और वह सभी अन्य आर्थिक ढांचों तथा पद्धतियों 
के विकास को प्रभावित करती है। 

संक्रमणकालीन समाज में समाजवाद के आर्थिक 
नियमों की क्रियाशीलता की मुख्य विशेषता यह है कि 
वे विषम अंतर्विरोध के वातावरण में लागू होते हैं, जब 
उदीयमान समाजवाद तथा पतनोनन्‍्मुख , मगर अभी जीते हुए 
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पूंजीवाद के बीच संघर्ष चल रहा होता है। समाजवादी 
आर्थिक पद्धति के दृढ़ीकरण तथा विकास के हेतु 
समाजवादी राज्य इन आर्थिक नियमों का उपयोग करता है। 
पूंजीवादी तत्व समाजवादी राज्य के आर्थिक प्रयासों का 
यथासंभव प्रतिरोध करते हैं। इसलिए आर्थिक नियमों का 
उपयोग बुर्जुआ वर्ग के विरुद्ध घोर वर्गीय संघर्ष के वाता- 
वरण में किया जाता है। 

संक्रमण-काल में माल-मुद्रा संबंध मौजूद रहते 
हैं और समाजवादी राज्य समाजवाद के निर्माण के हित 
में उनका सक्रिय रूप से उपयोग करता है। अर्थव्यवस्था की 
अनेक पद्धतियों की मौजूदगी तथा समाजवादी आर्थिक क्षेत्र 
में उत्पादन-संबंधों की विशेषताएं माल-मुद्रा संबंधों 
के उपयोग की वस्तुपरक आवश्यकता को उत्पन्न करती हैं। 
राजकीय-पूंजीवादी, निजी पूंजीवादी तथा लघु माल 
उत्पादनवाले आर्थिक क्षेत्रों में उत्पादन के साधनों 
के स्वामी अपने उद्यमों में उत्पादित माल के भी स्वामी 
होते हैं। अत:, इन सामाजिक-आर्थिक पद्धतियों के 
अंतर्गत , उनके बीच तथा समाजवादी पद्धति के साथ उनके 
संबंध माल के क्रय-विक्रय. पर आधारित होते हैं। 
समाजवादी उद्योग और लघु माल उत्पादकों-- 
किसानों --- के बीच माल-विनिमय किसान-समुदाय के साथ 
मजदूर वर्ग के आर्थिक सामीप्य का माध्यम होता है। 

समाजवादी आर्थिक क्षेत्र में मूल्य-नियम लागू रहता 
है, लेकिन वह उत्पादन का नियमन नहीं करता। 
समाजवादी उत्पादन का संकटरहित निरंतर विकास 
समाजवाद के मुख्य नियम तथा योजनाबद्ध , सानुपातिक 
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विकास के नियम के प्रभाव का परिणाम है। इसके साथ ही 
राजकीय कल-कारखानों के उत्पादों के दाम निर्धारित 
करते हुए सर्वहारा राज्य मूल्य-नियम का इस तरह उपयोग 
करता है कि माल की उत्पादन-लागत को कम करने 
के प्रयत्नों को प्रोत्साहन दिया जाये , माल की गुणवत्ता तथा 
देश के भीतर एवं विश्व मंडी में उसकी प्रतिस्पर्द्धा-क्षमता 
बढ़ायी जाये, उत्पादन के पैमाने और उसकी कारगरता 
में वृद्धि की जाये। 

लघु माल उत्पादन की पद्धति तथा निजी पूंजीवादी 
पद्धति में मूल्य-नियम सदा की तरह उत्पादन के नियामक 
की भूमिका अदा करता है। परंतु दामों, वित्त तथा ऋण 
व्यवस्था के माध्यम से समाजवादी राज्य निजी माल 
उत्पादन पर अपना प्रभाव डालता है, उसकी अराजकता का 
विरोध करता है, उसे कुछ हद तक नियोजित व विनियमित 
करता है। खास तौर से इसका असर कृषि पदार्थों 
के उत्पादकों -- किसानों -- के कंधों पर पड़ता है। राज्य 
किसानों को कृषि मशीनें व औज़ार मुहैया करता है, कृषि 
माल के क्रय-विक्रय के बारे में उनसे करार करता है, 
उन्हें कर्ज देता है, माल की आपूर्ति व बिक्री, ऋण 
संबंधी सहकारिता के विभिन्‍न रूपों का विकास करता है। 
इसके परिणामस्वरूप लघु माल उत्पादन तथा निजी 
पूंजीवादी आर्थिक क्षेत्रों में अनियंत्रित मूल्य-नियम का 
कार्यक्षेत्र बहुत सीमित हो जाता है। 

इस प्रकार, निजी पूंजीवादी पद्धति के आर्थिक 
कार्यक्षेत्र का परिसीमन तथा उसकी समाप्ति और लघु माल 
उत्पादकों का समाजवादी सिद्धांतों पर आधारित सहकारी 
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उत्पादन उद्यमों में स्वेच्छया (जो मज़दूर वर्ग तथा 
समाजवादी राज्य के निर्देशन में विकसित होते हैं) 
सम्मिलन वह प्रधान मार्ग है, जिस पर चलकर 
बहुपद्धतिमूलक अर्थव्यवस्था के मुख्य वर्गीय अंतर्विरोधों 
का समाधान एवं निराकरण और उसके नैसर्गिक आर्थिक 
नियमों का लक्ष्यबद्ध उपयोग किया जा सकता है। 


अध्याय ४५ 


समाजवादी अर्थतंत्र का निर्माण: 
मूलभूत कार्यभार और उनकी प्राप्ति 
के उपाय 


अर्थव्यवस्था के बुनियादी क्षेत्रों पर अधिकार 


समाजवादी क्रांति के फलस्वरूप मजदूर वर्ग 
के सत्तारूढ़ हो जाने मात्र से समाजवाद का निर्माण 
नहीं हो सकता क्योंकि अत्यधिक महत्वपूर्ण आर्थिक 
साधन संपन्न वर्गों, देश के भूतपूर्व स्वामियों 
के हाथों में रह जाते हैं। इसलिए सत्ता ग्रहण कर 
चुके मज़दूरों और किसानों को “ संपत्तिहर्त्ताओं का 
संपत्तिहरण / करना चाहिए जिसकी आवश्यकता का 
उल्लेख कार्ल मार्क्स ने किया था। दूसरे छब्दों 
में उन्हें सबसे महत्वपूर्ण उत्पादन-साधनों का 
समाजीकरण करना, अर्थात्‌ अर्थव्यवस्था 
के बुनियादी क्षेत्रों पर अपना अधिकार स्थापित 
करना चाहिए ताकि समाजवाद का निर्माण शुरू किया 
जा सके। अर्थव्यवस्था का संचालन संभालना 
समाजवादी क्रांति का सिलसिला और विकास है। 
यह सर्वहारा राज्य के सोद्देश्य कार्यकलाप 
के फलस्वरूप प्राप्त किया जाता है: प्रमुख उत्पादन- 
साधनों का राष्ट्रीयकरण किया जाता है, उन्हें 
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संपन्‍न वर्गों से छीनकर समूचे समाज के सुपुर्द किया 
जाता है, अर्थात्‌ राजकीय समाजवादी संपत्ति बना दिया 
जाता है। 

बड़ी और छोटी निजी संपत्ति के रूपांतरण के भिन्‍न 
उपायों से काम लेने की आवश्यकता की मार्क्सवादी- 
लेनिनवादी सिद्धांत ने स्पष्ट व्याख्या की। बड़ी पूंजीवादी 
संपत्ति का स्वरूप अनुपार्जित होता है, इसलिए वह जब्त की 
जाती है अथवा मुआवजा देकर जन-संपत्ति बना दी जाती 
है। जहां तक छोटे किसानों और दस्तकारों का संबंध है, 
उनकी संपत्तियों के समाजीकरण के अन्य मार्ग अपनाये 
जाते हैं। उनके प्रति संपत्तिहरण की नीति चलाना अनुचित 
है। लघु माल उत्पादन की पद्धति से समाजवादी पद्धति 
में संक्रमण , जिसका विस्तारपूर्वक विवरण बाद में दिया 
जायेगा, लघु उत्पादकों की श्रम से अर्जित संपत्तियों 
के केवल स्वैच्छिक, क्रमानुगत एकीकरण के ज़रिये ही 
संभव है। 

सोवियत संघ और दूसरे समाजवादी देशों के अनुभव 
से पता चलता है कि मजदूर वर्ग द्वारा राज्यसत्ता ग्रहण करने 
और सर्वहारा अधिनायकत्व स्थापित होने के तुरंत बाद 
अर्थव्यवस्था की निर्णायक शाखाओं का राष्ट्रीयकरण शुरू 
होना चाहिए। 

पूंजीवादी समाज में भी मुख्य उत्पादन-साधन अलग- 
अलग उद्यमों तथा पूरे उद्योग-धंधों की सीमाओं के भीतर 
समाये नहीं रह जाते, वे सार्वजनिक स्वरूप धारण करते 
हैं जिसके परिणामस्वरूप समस्त समाज के पैमाने पर 
उनका संचालन करने की आवश्यकता पैदा होती है। 
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बड़ी पूंजी को वश में रखने के लिए उसे राजनीतिक 
सत्ता से वंचित करना काफ़ी नहीं है, उससे आर्थिक 
अधिकार भी छीनना ज़रूरी है। राष्ट्रीयकरण के फलस्वरूप 
इजारेदारियों के प्रभुत्त की आर्थिक बुनियाद भंग हो 
जाती है। 

समाजवादी क्रांति के फलस्वरूप अस्तित्व में आये 
सर्वहारा अधिनायकत्व को आर्थिक आधार प्रदान करने 
के लिए भी राष्ट्रीयकरण आवद्यक है। 

समाजवाद के निर्माण के अनुभव ने दिखा दिया है कि 
राष्ट्रीयकरण के प्रमुख रूप और उपाय इस प्रकार हैं: 

१. जब्ती, अर्थात्‌ शोषक वर्गों के सभी उत्पादन- 
साधनों का बेमुआवज़ा अधिग्रहण । 

२. राष्ट्रीयकृत संपत्तियों के स्वामियों को उनकी 
संपत्ति का पूर्ण अथवा आंशिक मुआवज़ा देकर संपत्ति- 
अधिग्रहण । 

३. राजकीय पूंजीवाद के विभिन्‍न रूपों के माध्यम 
से उत्पादन के साधनों पर पूंजीवादी स्वामित्व का 
समाजवादी स्वामित्व में क्रमानुगत रूपांतरण। 

किसी एक या दूसरे उपाय का उपयोग देश-काल की 
विशिष्ट परिस्थितियों पर निर्भर करता है, जिनमें 
समाजवादी क्रांति का विकास होता है जैसे कि देश विशेष 
की उत्पादक शक्तियों के विकास का स्तर, देश के भीतर 
तथा अंतर्राष्ट्रीय मंच पर वर्गीय शक्तियों का संतुलन, 
आदि। विभिन्‍न देशों में राष्ट्रीयकरण की परिस्थितियों , 
विधियों तथा गतियों में फ़र्क़ होने के बावजूद उसका 
अंतर्य सदा एक सा होता है--पूंजीवादी स्वामित्व का अंत 
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और राजकीय स्वामित्व के रूप में समाजवादी स्वामित्व की 
स्थापना । 

उदाहरण के लिए, सोवियत रूस में सबसे बड़े कल- 
कारखानों, बैंकों, यातायात के मुख्य साधनों, विदेश 
व्यापार जैसे पूंजीवादी अर्थतंत्र के प्रमुख अंगों का 
अविलंब , बेमुआवज़ा राष्ट्रीयकरण किया गया। कहना 
चाहिए कि शुरू में सोवियत सरकार की एक विशेष आज्ञप्ति 
में कुछ श्रेणियों के पूंजीपतियों को, जिनके उद्यमों का 
राष्ट्रीकरण किया गया, इन उद्यमों की वित्तीय निधियों , 
लाभों तथा शेयरों के हिसाब से निश्चित ब्याज दिये जाने 
का प्रावधान किया गया था। लेकिन सोवियत सरकार 
के पतन की आस लगानेवाले बुर्जुआ वर्ग ने पहले ही दिनों 
से नयी सामाजिक व राजनीतिक व्यवस्था का सक्रिय 
प्रतिक्रांतिकारी प्रतिरोध करने की राह पकड़ी। स्वभावतया 
सर्वहारा वर्ग का अधिनायकत्व तेजी तथा दृढ़ता से जवाबी 
क़दम उठाने के लिए विवश हुआ। इसलिए मुख्य उत्पादन- 
साधनों- का राष्ट्रीयकरण इतिहास की दृष्टि से अल्पकाल 
में किया गया , पूंजीपतियों तथा बैंक मालिकों को मुआवजा 
दिये बिना उनकी निजी संपत्ति ज़ब्त कर ली गयी। 

महान अक्तूबर समाजवादी क्रांति के प्रथम दिनों में ही 
अनेक बड़े कल-कारखाने श्रमिक जनों के राज्य के हाथों 
में आये। दिसंबर १६१७ में बैंक सर्वजनीन संपत्ति बना 
दिये गये। इजारेदारियों के आधिपत्य का साधन न रहकर 
वे सार्वजनिक नियंत्रण एवं निरीक्षण , मज़दूरों व किसानों 
की राज्यसत्ता के अत्यधिक महत्वपूर्ण उपकरण बन गये। 

१६१८ के आरंभ में समाजवादी राज्य ने रेलों, 


संचार व्यवस्था, समुद्री और नदियों के जहाज़ी बेड़ों पर 
अपना अधिकार स्थापित किया। विदेशी व्यापार पर राज्य 
का एकाधिकार स्थापित होने का अत्यधिक महत्व था। दूसरे 
देशों के साथ अलग-अलग व्यक्तियों के सौदों पर प्रतिबंध 
लगाया गया, विदेशी व्यापार राज्य ने पूरी तरह संभाल 
लिया। 

पूंजीवादी संपत्ति के राष्ट्रीयकरण का अत्यधिक महत्व 
है क्योंकि वह पूंजीवाद का मुख्य अंतर्विरोध --- उत्पादन 
के सार्वजनिक स्वरूप और निजी पूंजीवादी हस्तगतकरण 
के बीच अंतर्विरोध दूर करता है। रूस में समाजवादी 
क्रांति तथा अन्य समाजवादी क्रांतियों के अनुभव 
ने मार्क्सवाद के इस निष्कर्ष को सही सिद्ध किया कि नये 
समाज के निर्माण के लिए संपत्तिहर्ताओं का 
संपत्तिहरण ” करना आवश्यक है। 


“४ ब्रुद्धकालीन कम्युनिज्ष्म ” से नयी आर्थिक नीति की ओर 


१६१८ के वसंत काल में, जब कुछ समय के लिए 
सोवियत राज्य को शांति मिली, ब्ला० इ० लेनिन 
ने संक्रमण-काल में सर्वहारा राज्य की आर्थिक नीति का 
वैज्ञानिक सिद्धांत प्रतिपादित किया, समाजवाद के निर्माण 
का कार्यक्रम पेश किया। परंतु गृहयुद्ध तथा नवोदित 
सोवियत जनतंत्र के विरुद्ध विदेशी सशस्त्र हस्तक्षेप , 
आर्थिक बर्बादी की परिस्थितियों में सोवियत राज्य 
/ युद्धकालीन कम्युनिज़्म “ नामक आर्थिक नीति लागू करने 
पर मजबूर हुआ। 


€€ 


उस समय सोवियत रूस की हालत शत्रुओं से घिरे हुए 
क़िले जैसी थी , वह लड़ाई के मोर्चों से घिरा और आर्थिक 
नाकेबंदी के शिकंजे में कसा हुआ था। “ युद्धकालीन 
कम्युनिज़्म की नीति चलाने पर सोवियत राज्य बाध्य हो 
गया था। इस नीति का उद्देश्य असाधारण विषम हालतों 
में घरेल्‌ प्रतिक्रांति तथा साम्राज्यवादी राज्यों के सशस्त्र 
हस्तक्षेप पर नयी सरकार की विजय को सुनिश्चित करना 
था। मज़दूर वर्ग के राज्य को ज़रूरी कृषि पदार्थ अपने 
राजनीतिक सहयोगियों --- किसानों -- से अनिवार्य खाद्य 
कोटा-व्यवस्था के अनुसार वस्तुत: नि:शुल्क प्राप्त होते थे । 
किसान सारी फ़ालतू पैदावार राज्य के हवाले करने को 
बाध्य थे। दूसरी ओर, राज्य अपने सीमित साधनों 
से देहाती इलाक़ों को नमक , दियासलाई , केरासीन , आदि 
किसानों के लिए ज़रूरी औद्योगिक मालों की आपूर्ति 
करता था। उद्योग के क्षीण साधनों से अधिकतम लाभ 
उठाने के उद्देश्य से उसके संचालन को केंद्रीकृत किया 
गया। अनिवार्य श्रमदान की व्यवस्था की गयी | नगरों और 
औद्योगिक क्षेत्रों में खाद्य पदार्थों का राशन किया गया , 
स्वतंत्र व्यापार पर पाबंदी लगायी गयी। मुद्रा का महत्व 
कम हो गया , वस्तुत: नहीं के बराबर रह गया । उद्योग और 
कृषि के पदार्थों का सीधा विनिमय होने लगा। केवल 
गृहयुद्ध की समाप्ति और विदेशी हस्तक्षेपकारियों की 
पराजय के बाद सोवियत देश में समाजवाद का क्रमबद्ध 
एवं योजनाबद्ध निर्माण शुरू हुआ। 

शांतिपूर्ण आर्थिक कार्य की अवधि के लिए, जो 
१६२१ में शुरू हुई , व्ला० इ० लेनिन के निर्देशन में पार्टी 
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द्वारा निर्धारित आर्थिक नीति को “नयी आर्थिक नीति 
नाम दिया गया। “ युद्धकालीन कम्युनिज़्म ” की नीति की 
तुलना में यह नयी ” वास्तव में वही नीति थी, जिसका 
सिद्धांत व्ला० इ० लेनिन ने १६१८ में युद्ध-विराम के समय 
प्रतिपादित किया था। उसका प्रयोजन समाजवादी अर्थतंत्र 
का निर्माण करना था। इस नीति का अंतर्राष्ट्रीय महत्व है। 
उसके मुख्य लक्ष्य और सिद्धांत संक्रमणकालीन दौर 
में प्रवेश करनेवाले सभी देशों के लिए सही हैं। यह 
सर्वहहारा राज्य की आर्थिक नीति है जिसका उद्देश्य 
संक्रमणकालीन बहुपद्धतिमूलक अर्थतंत्र को समाजवादी 
अर्थतंत्र में परिणत करना है। 

अगर “ युद्धकालीन कम्युनिज़्म ” की नीति मजदूर वर्ग 
तथा श्रमिक किसान-समुदाय के राजनीतिक सहयोग पर 
आधारित थी और यह मज़बूत सहयोग उसकी सफलता की 
शर्त था, तो नयी आर्थिक नीति मजदूरों व किसानों 
के राजनीतिक सहयोग के अलावा उनके आर्थिक सहयोग , 
आर्थिक एकजुटता की भी व्यवस्था करती थी। नगरों की 
समाजवादी अर्थव्यवस्था और ग्रामीण क्षेत्रों में मौजूद छोटे 
पैमाने की निजी खेती-किसानी की व्यवस्था की आर्थिक 
एकजुटता इस सिद्धांत पर आधारित थी कि पूर्वनिश्चित 
खाद्य कर, जो १६२१ के वसंत काल में लागू किया गया 
(और बाद में नक़द कर ) अदा करने के बाद किसानों को 
फ़ालतू पैदावार अपनी इच्छा के अनुसार इस्तेमाल करने , 
खास तौर से उसे बाज़ार में बेचने तथा आवश्यक औद्योगिक 
माल खरीदने का अधिकार दिया गया। यह कृषि उत्पादन 
के काम आनेवाला माल था, अर्थात्‌ इसमें कृषि उत्पादन 
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के साधन, कृषि औज़ार, आदि तथा कपड़े, जूते, कुछ 
क़िस्म के खाद्य पदार्थ, नमक, दियासलाई , केरासीन , 
आदि उपभोग्य वस्तुएं थीं। इसके फलस्वरूप कृषि उत्पादन 
में वृद्धि करने, खेतों का क्षेत्रफल, प्रति एकड़ पैदावार , 
पशुपालन के पदार्थों का उत्पादन बढ़ाने में किसानों की 
दिलचस्पी बढ़ गयी। दूसरी ओर , समाजवादी उद्योग को 
अपना माल बेचने के लिए व्यापक देहाती मंडी प्राप्त हुई , 
कच्चा कृषि माल मिलने लगा और सफलता से विकसित होने 
तथा अर्थव्यवस्था में पैदा होनेवाले पूंजीवादी तत्वों को 
हटाने का अवसर भी प्राप्त हो गया। नगरों की समाजवादी 
आर्थिक पद्धति और देहाती इलाक़ों की छोटे पैमाने की 
निजी खेती-किसानी की व्यवस्था के बीच आर्थिक सहयोग 
के सुदृढ़ होने की बदौलत किसानों को समाजवाद की राह 
पर लाने, उन्हें बड़े पैमाने की सामूहिक कृषि व्यवस्था की 
दिशा में बढ़ाने के लिए अनुकूल भौतिक और मनोवैज्ञानिक 
परिस्थिति उत्पन्न हुई। 

इस प्रकार, नयी आर्थिक नीति के कार्यान्वयन 
के फलस्वरूप राज्य ने अर्थव्यवस्था के निर्णायक क्षेत्रों पर 
अधिकार स्थापित किया ,, अर्थतंत्र के समाजवादी क्षेत्र का 
द्रत गति से विकास होने लगा, समाजवादी उद्योग तथा 
छोटे पैमाने की निजी क्रषि व्यवस्था के बीच माल-विनिमय 
के द्रुत विकास पर राज्य ने प्रभाव डाला, समाजवादी 
निर्माण-कार्य के हित में राजकीय पूंजीवाद के विभिन्‍न 
रूपों का उपयोग किया जाने लगा , राज्य ने निजी पूंजी को 
निश्चित शर्तों पर और सीमित रूप में कारबार चलाने की 
संभावना दी, पूंजीवादी तत्वों के विरुद्ध 'जीवन-मरण 
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के संघर्ष में समाजवादी तत्वों की विजय सुनिश्चित 
की गयी, पूंजीवादी तत्वों का उन्मूलन और समाजवादी 
उत्पादन-संबंधों का सर्वत्र प्रतिष्ठापन किया जाने लगा। 

हम इस बात पर ज़ोर देना चाहते हैं कि ऐसी 
परिस्थितियों में जब समाजवादी राज्य पर बाहर से सशस्त्र 
आक्रमण किया जाता है अथवा देश में जन-सत्ता के विरुद्ध 
गृहयुद्ध छिड़ता है (जिसका विदेशी साम्राज्यवादियों द्वारा 
प्रायः सभी संभव साधनों से समर्थन किया जाता है), 
सर्वहारा राज्य किसी हद तक, किसी रूप में ऐसी आर्थिक 
नीति चलाने पर विवश होता है, जो सोवियत देश 
में  युद्धकालीन कम्युनिज़्म ” की नीति से मिलती-जुलती 
है। कहना न होगा कि इसके परिणामस्वरूप समाजवाद 
के निर्माण के लक्ष्यों की पूर्ति अपेक्षित गति से नहीं हो 
पाती, कठिन हो जाती है और उसमें अधिक समय 
लगता है। 

ग्रामीण क्षेत्रों में निजी खेती-किसानी की व्यवस्था का 
प्राधान्य होने की परिस्थितियों में स्वतंत्र व्यापार को छूट 
देने के फलस्वरूप किसान-समुदाय के विभेदीकरण की 
प्रवृत्ति ने ज़ोर पकड़ा और ग्रामीण धनिकों ---कुलकों --- की 
संख्या तेज़ी से बढ़ती गयी। औद्योगिक माल की किसानों की 
मांग को जल्द ही पूरा करने की ज़रूरत ने उद्योग में निजी 
पूंजीवादी उत्पादन को छूट देना भी ज़रूरी बना दिया। 
अतः , अर्थव्यवस्था में पूंजीवाद कुछ हद तक सजीव हो 
उठा। लेकिन अर्थतंत्र के निर्णायक क्षेत्रों पर मजदूर 
व किसान राज्य के अधिकार , निजी पूंजी पर राजकीय 
नियंत्रण की बदौलत अर्थव्यवस्था के पूंजीवादी तत्वों को 
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सीमित रखना संभव हुआ। शनै:-शनै: बड़े समाजवादी 
उद्योग अपनी आर्थिक श्रेष्ठताओं से लाभ उठाते हुए कृषि 
मंडी पर अपना प्रभाव जमाने लगे और पूंजीपतियों को वहां 
से हटाने लगे। 

उन वर्षों में देश में राजकीय समाजवादी नियोजन की 
व्यवस्था का निर्माण किया जाने लगा। फ़रवरी १६२१ 
में राजकीय योजना आयोग की स्थापना के संबंध 
में आज्ञप्ति स्वीकार की गयी जिसे राष्ट्रीय आर्थिक 
योजनाएं बनाने का कार्यभार सौंपा गया। इसके साथ ही 
स्थानीय शासकीय संस्थाओं --- सोवियतों, उनके आर्थिक 
निकायों तथा राजकीय उद्यमों एवं संगठनों --- को आर्थिक 
मामले निबटाने के व्यापक अधिकार प्रदान किये गये। 
समाजवादी अर्थव्यवस्था में माल-+मुद्रा संबंधों -- 
जमा-खर्च के हिसाब, श्रम के आर्थिक प्रोत्साहन, ऋण , 
लाभ जैसे तत्वों--का बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाने 
लगा। बड़े राजकीय प्रतिष्ठानों -- ट्स्टों -- में और कालां- 
तर में सभी राजकीय उद्यमों, व्यापार में और राजकीय 
कृषि फ़ार्मो--सोव्खोज़ों-- में जमा-खर्च के हिसाब 
(आर्थिक आत्मनिर्भरता ) की व्यवस्था लागू की गयी। 

संक्रमण-काल में अर्थतंत्र में समाजवादी परिवर्तनों 
के राज्य द्वारा संचालन के साधन हैं: एक ओर , सर्वजनीन 
समाजवादी क्षेत्र का सीधा योजनानुसार निर्देशन और दूसरी 
ओर, नगरों तथा गांवों में निजी पूंजीवादी पद्धति तथा 
निजी कृषि व्यवस्था का, छोटे पूंजीवादी उद्यमों तथा 
देहाती धनिकों , यानी कुलकों के कृषि फ़ार्मों के विकास का 
राज्य द्वारा विनियमन। आर्थिक समभौतों , राजकीय क़र्ज 
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की व्यवस्था, कर-नीति तथा अन्य आर्थिक “उत्तोलकों 
के माध्यम से ऐसा विनियमन किया जाता है। 

संक्रमणकालीन अर्थव्यवस्था में राजकीय पूंजीवाद का 
विशेष स्थान होता है। यह साधारण राजकीय पूंजीवाद नहीं 
है जो किसी भी बुर्जुआ राज्य में किसी न किसी रूप 
में अवश्य विद्यमान होता है। पूंजीवाद से समाजवाद 
में संक्रमण के काल में राजकीय पूंजीवाद की विशेषता 
यह है कि बुर्जआ नहीं , बल्कि समाजवादी राज्य उसे प्रयुक्त 
तथा नियंत्रित करता है। 

बड़े पैमाने पर उत्पादन तथा वितरण का प्रबंध करने , 
अर्थव्यवस्था के टुटपुंजिया अराजक तत्वों पर अंकुश 
लगाने, देश की प्राकृतिक संपदा का सदुपयोग करने, 
आधुनिक विज्ञान और प्रविधि की उपलब्धियों से आर्थिक 
लाभ उठाने, बड़े उत्पादन के प्रबंध के प्रगतिशील अनुभव 
का उपयोग करने, माल के उत्पादन तथा वितरण 
के आकलन तथा नियंत्रण की अखिल राजकीय व्यवस्था 
बनाने, संचालन की व्यवस्था को सुधारने के लिए 
समाजवादी राज्य राजकीय पूंजीवाद का उपयोग करता है। 
अतः, संक्रमणकालीन अवधि में राजकीय पूंजीवाद 
के अस्तित्व तथा उपयोग से अधिकतम लाभ उन देशों को 
होता है जिनके आर्थिक और तकनीकी विकास का स्तर 
अपेक्षतया नीचे रहता है। ऐतिहासिक अनुभव से पता चला 
है कि इन देशों में संक्रमण-काल की काफ़ी लंबी अवधि 
में राजकीय पूंजीवाद का उपयोग लाभदायक व कारगर 
सिद्ध होता है। 

संक्रमणकालीन राजकीय पूंजीवाद के रूप देश विशेष 
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की ठोस ऐतिहासिक स्थितियों पर निर्भर करते हैं। 
ये विदेशी पूंजी पर चलनेवाले उद्यम (कंसेशन ), जो 
समाजवादी राज्य के साथ अनुबंध के अनुसार काम करते 
हैं, और देशीय पूंजीवादी कारखाने व संगठन हो सकते हैं , 
जो राज्य के सीधे नियंत्रण में तथा उसकी शर्तों पर 
कार्यरत होते हैं। उस प्रकार के उद्यमों के लाभ का एक 
हिस्सा आम तौर पर राजकीय बजट कोष में जमा किया 
जाता है और उसका निश्चित भाग पूंजीपति मजदूरों के श्रम 
व रहन-सहन की हालतों में सुधार करने , उनकी सामाजिक 
ज़रूरतें प्री करने के लिए खर्च करने पर बाध्य होते हैं । 
राजकीय पूंजीवाद का एक रूप है निश्चित अवधि के लिए 
और निश्चित शर्तों पर राजकीय उद्यम पूंजीपति को पट्टे पर 
देना। अन्य रूप इस प्रकार हैं : उद्योग और व्यापार के क्षेत्र 
में मिली-जुली राजकीय-निजी शेयर कंपनियों की 
स्थापना , राजकीय कारखानों में बने माल की कमीशन 
के आधार पर निजी व्यापारिक स्रोतों के ज़रिये बिक्री और 
बड़े पैमाने के उत्पादन तथा वितरण के लिए पूंजीवादी 
सहकारी संगठनों की स्थापना । 

अर्थव्यवस्था में राजकीय पूंजीवाद को स्थान दिये 
जाने के फलस्वरूप राज्य को पूंजीवादी आर्थिक क्षेत्र का 
विनियमन करने और उसे राष्ट्रीय आर्थिक योजनाओं 
की पूर्ति में लगाने की संभावना मिलती है। 

नयी आर्थिक नीति के अंतर्राष्ट्रीय महत्व की चर्चा 
करते हुए ब्ला० इ० लेनिन ने लिखा : “ वह लक्ष्य जिसे अब 
हम , फ़िलहाल अकेले , पूरा कर रहे हैं, केवल रूस का ही 
लक्ष्य प्रतीत होता है, मगर वास्तव में तो यह ऐसा लक्ष्य 
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है जिसे कालांतर में सभी समाजवादियों को पूरा करना 
होगा। 

इतिहास ने इस कथन की सत्यता प्रमाणित की है। यह 
एक तथ्य है कि अन्य समाजवादी देशों में संक्रमणकालीन 
आर्थिक नीति के ज़रिये जो लक्ष्य पूरा करने की चेष्टा की 
गयी और वह जिन सिद्धांतों पर आधारित थी, वे सोवियत 
संघ की नयी आर्थिक नीति के लक्ष्यों तथा सिद्धांतों 
के समान थे। 

परंतु समाजवाद की ओर उन देशों का मार्ग अधिक 
सीधा तथा छोटा साबित हुआ क्‍योंकि सोवियत संघ 
के अस्तित्व तथा विश्व समाजवादी प्रणाली की स्थापना 
ने उन देशों में गृहयुद्ध छिड़ने से रोका और अंतर्राष्ट्रीय 
साम्राज्यवाद द्वारा सशस्त्र हस्तक्षेप को असंभव बना दिया। 
लोक-जनवादी क्रांति के संपन्न होने और मज़दूर वर्ग द्वारा 
सत्ता ग्रहण किये जाने के तुरंत बाद उन देशों में शांतिपूर्ण 
समाजवाद का निर्माण-कार्य आरंभ हुआ और समाजवादी 
परिवर्तनों पर अमल अधिक तेज़ी से किया गया। 


समाजवादी ओऔद्योगीकरण 


संक्रमणकालीन अर्थव्यवस्था के विकास की एक 
महत्वपूर्ण दिशा है देश का समाजवादी औद्योगीकरण। बड़ा 


* ब्ला० इ० लेनिन, सोवियतों की €वीं अखिल रूसी कांग्रेस 
में 'जनतंत्र की गृह और विदेश नीति नामक अखिल रूसी केंद्रीय 
कार्यकारिणी समिति तथा जन-कमिसार परिषद की रिपोर्ट, २३ 
दिसंबर, १६२१। 


उद्योग, सबसे पहले भारी उद्योग, जो अर्थतंत्र की सभी 
शाखाओं के लिए आधुनिक उत्पादन-साधनों का निर्माण 
करता है, तीव्र गति से समाजवादी अर्थव्यवस्था 
के विकास, मज़दूर वर्ग की संगठनबद्धता एवं शक्ति 
के दृढ़ीकरण, समाजवादी राज्य की आर्थिक और 
प्रतिरक्षात्मक क्षमता में वृद्धि का आधार है। इसलिए जिन 
देशों में समाजवादी क्रांति से पहले बड़े उद्योग का पर्याप्त 
विकास नहीं हुआ , उनमें ऐसे उद्योग के निर्माण का लक्ष्य 
निर्धारित और पूरा किया जाता है। 

समाजवादी औद्योगीकरण के कार्यान्वयन के 
फलस्वरूप बड़े मशीनी उद्योग का तेजी से विकास होता है, 
जिसकी बदौलत अर्थतंत्र में उसकी निर्णायक भूमिका 
सुनिश्चित की जाती है, अर्थव्यवस्था की अन्य शाखाओं , 
साथ ही कृषि का भी औद्योगिक विकास होता है, देश 
के अर्थतंत्र में उत्पादन के समाजवादी रूपों की विजय की 
गारंटी की जाती है। उन्‍नत उद्योग का निर्माण , सबसे पहले 
उसकी उन शाखाओं का निर्माण , जो खरादों , साज़सामान , 
यंत्र-उपकरणों , ईंधन व ऊर्जा का उत्पादन करती हैं, 
समाजवाद के निर्माण में जुटे देश की पूंजीवादी राज्यों 
से तकनीकी-आर्थिक स्वाधीनता को सुनिश्चित करता 
है, देश के भीतर और विश्व मंच पर पूंजीवाद 
के विरुद्ध संघर्ष में समाजवाद की स्थिति को सुदृढ़ 
बनाता है। 

अपने रूपों तथा विधियों, अपने आर्थिक तथा 
सामाजिक परिणामों की दृष्टि से समाजवादी औद्योगीकरण 
पूंजीवादी औद्योगीकरण से मूलत: भिन्‍न होता है। 


श्व्८ 


पूंजीवादी औद्योगीकरण के परिणामस्वरूप पूंजीवाद 
के विषम अंतर्विरोध बढ़ते जाते हैं, आर्थिक संकट उग्र 
रूप लेते हैं, मेहनतकशों का शोषण और बेरोजगारी का 
पैमाना बढ़ता है। उधर समाजवादी औद्योगीकरण 
के फलस्वरूप जनता की खुशहाली और संस्कृति में निरंतर 
वृद्धि के लिए आवश्यक भौतिक आधार का निर्माण होता 
है , नमरों व गांवों , बौद्धिक व शारीरिक श्रम “के बीच की 
खाई को पाटने के लिए परिस्थितियां पैदा होती हैं, 
भूतकाल से विरासत में प्राप्त हुई बेरोज़गारी को ख़त्म 
करने की संभावना मिलती है। 

पूंजीवादी औद्योगीकरण स्वतःस्फूर्त ढंग से चलता 
है जबकि समाजवादी औद्योगीकरण बृहद राजकीय योजना 
के अनुसार संपन्न किया जाता है। 

सोवियत देश में औद्योगीकरण रूस के बिजलीकरण 
की योजना ( गोएलरो ) के अनुसार अमल में लाया गया , 
जो १६२० में ब्ला० इ० लेनिन के निर्देशन में १०-१५ 
वर्षों की अवधि के लिए बनायी गयी थी | यह सोवियत संघ 
की अर्थव्यवस्था के सामाजिक-आर्थिक तथा तकनीकी 
पुनर्निमाण की योजना थी जिसने अर्थतंत्र 
के बिजलीकरण , प्राकृतिक संपदा के चहुंमुखी उपयोग , 
अग्रणी प्रविधि के उपयोग के आधार पर नयी उत्पादक 
शक्तियों के निर्माण की प्रमुख दिशाओं का निर्धारण किया । 
गोएलरो योजना के मुख्य विचारों का कालांतर 
में पंचवर्षीय योजनाओं , सबसे पहले प्रथम पंचवार्षिकी 
( १६२८-१६३२ ) में विकास किया गया। यह पंचवार्षिकी 
देश के समाजवादी औद्योगीकरण के हेतु महान कार्यों की 
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योजना के रूप में सोवियत संघ के इतिहास में प्रसिद्ध है। 

बुजुआ राज्य अपने जनगण तथा दूसरे देशों की 
जनता को लूटकर जमा किये गये धन को औद्योगीकरण 
के लिए इस्तेमाल करते हैं। किसानों तथा मजदूरों की 
उपार्जित आय को हथिया लिया जाता है, उपनिवेशों पर 
क़ब्ज़ा करके उनको लूटा-खसोटा जाता है, विजित राष्ट्रों 
से मुआवजे के तौर पर धन वसूला जाता है, भारी सूद पर 
दूसरे देशों को क़र्ज़ देकर मुनाफ़ा कमाया जाता है। दूसरी 
ओर, समाजवादी औशद्योगीकरण मुख्यतः देश के आंतरिक 
साधनों से --- राजकीय उद्यमों तथा बैंकों के लाभ, विदेशी 
तथा घरेलू व्यापार से मिलनेवाली आमदनी, आदि 
से-- संपन्न किया जाता है। भूस्वामियों तथा पूंजीपतियों 
के संपत्तिहरण की बदौलत वह धन औद्योगिक विकास 
में लगाया जाता है, जो पहले सत्तारूढ़ वर्गों द्वारा परोपजीबी 
उपभोग के लिए खर्च होता था। आवश्यक साधनों का एक 
हिस्सा किसान-समुदाय से मिलता है जो भूमि 
के राष्ट्रीयररण अथवा बुनियादी कृषि सुधारों 
के फलस्वरूप लगान और बंधक-भुगतान से मुक्त हो जाता 
है। भीतरी ऋण चालू करते हुए और ऋण संस्थाओं 
के माध्यम से श्रमिक जनगण की बचत के धन का निश्चित 
भाग भी औशद्योगीकरण के लिए प्रयुक्त किया जाता है। 
समाजवाद का निर्माण करनेवाले देश अनुकूल परिस्थितियों 
में विदेशी क़रजों को भी औद्योगीकरण के लिए इस्तेमाल 
कर सकते हैं। औद्योगीकरण के कार्यान्वयन के हेतु कभी- 
कभी सख्त बचत की नीति चलानी पड़ती है क्‍योंकि दूसरे 
तरीक़ों से देश की मूल आवश्यकताओं की पूर्त्ति की गारंटी 
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नहीं की जा सकती, विशेष रूप से यदि देश को अकेला 
रहकर समाजवाद का निर्माण करना पड़ता है। सोवियत देश 
को यह कठिनाई उठानी पड़ी थी जिसके मज़दूर वर्ग 
ने मेहनतकश किसानों के सहयोग से पहली विजयी 
समाजवादी क्रांति की थी। 

समाजवादी देशों का औद्योगीकरण तेज़ गति से किया 
जाता है। उत्पादन के साधनों पर सार्वजनिक स्वामित्व का 
प्राधान्य , उत्पादन में वृद्धि में देश के सच्चे स्वामी बने 
मेहनतकश लोगों की दिलचस्पी, अर्थतंत्र का नियोजित 
विकास इसके लिए आवश्यक वस्तुपरक परिस्थिति और 
संभावनाएं उत्पन्न करते हैं। उदाहरणार्थ , अगर ब्रिटेन , 
जर्मनी तथा संयुक्त राज्य अमरीका को औद्योगीकरण 
में दर्जनों वर्ष लगे, तो सोवियत संघ द्वारा यह लक्ष्य 
लगभग १३ वर्ष की अवधि (१६२६-१६४१) में पूरा किया 
गया। सोवियत संघ के लिए औद्योगीकरण की विशेषत: 
तेज गति इसलिए आवश्यक थी कि वह पूंजीवादी राज्यों 
से घिरा हुआ था और आक्रमण के खतरे के वाता- 
वरण में समाजवाद का निर्माण कर रहा था। 

१६२६-१६३७ में सोवियत संघ में कुल औद्योगिक 
उत्पाद में वार्षिक वृद्धि १५% से अधिक थी। देश 
के पिछड़े हुए जातीय प्रदेशों के औद्योगीकरण की गति 
खास तौर से तेज़ थी। जहां पहली पंचवार्षिकी के दौरान 
सोवियत संघ के भारी उद्योग का कुल उत्पादन २.३ गुना 
बढ़ा, वहां ताजिकिस्तान तथा जार्जिया में वह ५.३ गुना, 
किर्गीज़िया में ५ गुना और कज़ाखस्तान में ३.२ गुना बढ़ 
गया। जातीय जनतंत्रों की अर्थव्यवस्था के पिछड़ेपन को 
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दूर करने, सोवियत संघ के विभिन्‍न प्रदेशों के आर्थिक 
तथा सांस्कृतिक विकास-स्तरों को समतल बनाने के लिए 
इसका निर्णायक महत्व था। 

विश्व समाजवादी प्रणाली की मौजूदगी में समाजवाद 
का निर्माण करनेवाले देशों में औद्योगीकरण आंतरिक 
साधनों से और साथ ही सोवियत संघ तथा अन्य समाजवादी 
राज्यों द्वारा सुविधापूर्ण शर्तों पर दिये जानेवाले उधारों 
के सहारे से किया जाता है। विज्ञान एवं प्रविधि 
के विकास, आधुनिक साज़सामान की आपूर्ति तथा 
विशेषज्ञों के प्रशिक्षण में विश्व समाजवादी प्रणाली 
के देशों की पारस्परिक सहायता औद्योगीकरण की प्रक्रिया 
को तेज़ करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। 


कृषि व्यवस्था का समाजवादी परिवर्तन 


संक्रमण-काल में सर्वहारा वर्ग की आर्थिक नीति का 
एक अत्यंत महत्वपूर्ण उद्देश्य क्रषि में समाजवादी उत्पादन- 
संबंधों का प्रतिष्ठापन करना, उसे बड़े सहकारी उत्पादन 
की राह पर लाना है। इस नीति को कार्यान्वित करने की 
सर्वाधिक महत्वपूर्ण शर्त भूस्वामित्व के संबंधों का आमूल 
परिवर्तन , ख़ास तौर से भूमि का राष्ट्रीयकरण है। ब्ला० 
इ० लेनिन ने कहा कि “ भूमि का रराष्ट्रीयकरण बुर्जुआ 
क्रांति की केवल अंतिम देन नहीं, बल्कि समाजवाद 
की दिद्या में एक क़दम भी है। * 


* ठला ० इ० लेनिन, पहली रूसी क्रांति, १६९०५-१६०७, में 
सामाजिकजनवाद का भूमि संबंधी कार्यक्रम , १६०५। 
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देश की संपूर्ण भूसंपदा का राष्ट्रीयकरण भूस्वामित्व 
के संबंधों के क्षेत्र में सर्वाधिक क्रांतिकारी उपाय है जिसे 
मज़दूरों व किसानों का राज्य कर सकता है। सारी भूमि 
के राष्ट्रीयररण के फलस्वरूप समाजवादी परिवर्तनों 
के लिए विशेष रूप से अनुकूल परिस्थितियां उत्पन्न होती 
हैं, ज़मीन की खरीद-फ़रोख्त, उसे बेचते-खरीदते हुए 
मुनाफ़ाखोरी करना असंभव हो जाता है। भूमि 
के राष्ट्रीयररण की बदौलत क्रृषि में बड़े बहुसंख्य 
समाजवादी फ़ार्मों की स्थापना के रास्ते से बाधाएं 
व पाबंदियां हटायी जाती हैं। इसलिए उन देशों में, 
जिनमें किसानों की निजी खेती और भूस्वामित्व की सदियों 
पुरानी परंपरा नहीं थी, वहां समाजवादी क्रांति के बाद 
सारी भूमि का राष्ट्रीयकरण किया गया। उदाहरण के लिए , 
सोवियत संघ तथा मंगोलिया में। 

दूसरे देशों में समाजवादी क्रांति के बाद ज़मींदारों 
तथा आंशिक रूप से धनी किसानों की भूमि का अधिग्रहण 
किया गया और ज़मीन किसानों के बीच बांटी गयी। इसके 
फलस्वरूप श्रमजीवी किसानों के साथ मज़दूर वर्ग का 
सहयोग मज़बूत बना और इस तरह छोटे किसान फ़ार्मों 
के क्रमशः: समाजवादी सहकारीकरण के लिए अनुकूल 
परिस्थितियां पैदा हुईं। उदाहरणार्थ , पूर्वी यूरोप के देशों 
में ऐसा हुआ, जिनमें ज़मीन किसानों में बांटकर निजी 
संपत्ति बना दी गयी। इन देशों में भूमि वस्तुत: सार्वजनिक 
संपत्ति तब बनी जब ग्रामीण क्षेत्रों में करषि का समाजवादी 
सामूहिकीकरण किया गया। 

समाजवादी क्रांति के आरंभ काल में सभी देशों की 
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कृषि व्यवस्था के दो निजी रूप विद्यमान होते हैं: (क ) बड़े 
भूस्वामियों तथा पट्टाधारी पूंजीपतियों की जागीरें और 
फार्म; (ख) छोटे किसानों के फ़ार्म। इन दो कृषि 
व्यवस्थाओं में मूलभूत अंतर है: पहला रूप उजरती 
खेतीहर के श्रम पर और दूसरा खुद किसान तथा उसके 
परिवार के सदस्यों के श्रम पर आधारित होता है। 
संक्रमणकालीन अवधि में कृषि का समाजवादी परिवर्तन दो 
दिशाओं में होता है: बड़े भूस्वामियों (ज़मींदारों ) की ज़ब्त 
की गयी संपत्ति के आधार पर राजकीय क्रृषि फ़ार्मों को 
संगठित किया जाना और श्रमजीवी किसानों द्वारा स्वेच्छया 
सहकारी खेती का मार्ग अपनाया जाना। 

बड़े भूस्वामियों की जागीरों के आधार पर राजकीय 
कृषि फ़ार्म क्रांति की विजय के तुरंत बाद स्थापित किये 
जाते हैं। उदाहरण के लिए, सोवियत संघ में ऐसे फार्म 
सोव्खोज (सोवियत फ़ार्म ) कहलाये गये, जर्मन जनवादी 
जनतंत्र में उन्हें जन-जागीर नाम दिया गया। आसपास 
के छोटे-मोटे निजी फ़ार्मों के लिए ये बड़े राजकीय फार्म 
मशीनी प्रविधि तथा समाजवादी श्रम-प्रबंध पर आधारित 
बड़े पैमाने के समाजवादी धंधों की श्रेष्ठताओं का ठोस 
उदाहरण होते हैं। राजकीय फ़ार्म किसानों के सहकारी 
फ़ार्मों की सहायता करते हैं। वे सहकारी फ़ार्मों को आर्थिक 
मदद देते हैं, खेतीबारी तथा पशुपालन की विधियों का 
ज्ञान प्रदान करते हैं और ---यह ख़ास तौर से महत्वपूर्ण 
है-- खेती के काम के समय ट्रैक्टर तथा मशीनें मुहैया 
करते हैं। 

सोवियत संघ और अधिकांश अन्य देशों में क्ृषि की 
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समाजवादी पुन:व्यवस्था मुख्यतः छोटे किसान फ़ार्मों 
के उत्पादन संबंधी सहकारीकरण के माध्यम से की गयी। 
समाजवाद की ओर किसानों के बढ़ने के इस मार्ग का 
प्रतिपादन ब्ला० इ० लेनिन ने किया था और अनेक 
समाजवादी देशों के अनुभव ने उसे सही सिद्ध किया। यह 
एकमात्र सही मार्ग है जो किसानों की खेतीबारी के विकास 
की विशेषताओं और मेहनतकश कृषक की मनोवृत्ति को 
ध्यान में रखता है। 

इस मार्ग पर बढ़ते हुए छोटे किसानों के आर्थिक 
पिछड़ेपन को दूर करने की संभावना मिलती है। छोटे 
फार्मों में मशीनों तथा कृषि विज्ञान की नवीनतम उपलब्धियों 
का उपयोग करना कठिन होता है और श्रम की 
उत्पादनशीलता का स्तर नीचा होता है। इसलिए मेहनतकश 
किसानों के जीवन की आर्थिक तथा सांस्कृतिक स्थितियों 
में सुधार करना , उनके श्रम को आसान बनाना यहां संभव 
नहीं होता। सामूहिक श्रम पर आधारित समाजवादी उत्पादन 
के विकास के माध्यम से किसान-समुदाय की समृद्धि 
में निरंतर वृद्धि की मजबूत बुनियाद डाली जा सकती है। 

छोटे निजी स्वामित्व पर आधारित क्ृषि समाजवादी 
उद्योग की ओर से सहायता के बावजूद उससे सदा पिछड़ी 
रहती है और नगरों की आबादी को खाद्य पदार्थों तथा उद्योग 
को कृषिजनित कच्चे माल की आपूर्ति नहीं कर पाती। 
कृषिजनित माल के लघु उत्पादकों के स्थान पर बड़े मशी- 
नीकृत कृषि फ़ार्मों के संगठित किये जाने के फलस्वरूप ही , 
जिनके माल का बड़ा हिस्सा मंडी में पहुंचता है, कृषि 
व्यवस्था के पिछड़ेपन को दूर करना तथा उसकी उत्पादन 
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क्षमता में लगातार वृद्धि की गारंटी करना संभव है। 
अतः , समाजवाद निर्माणरत देश की क्ृषषि पदार्थों की बढ़ती 
हुई मांगें प्री की जा सकती हैं। 

नगरों और गांवों में लघु माल उत्पादन के समाजवादी 
रूप-परिवर्तन के आवश्यक होने का एक और महत्वपूर्ण 
कारण है। 

बात यह है कि लघु माल उत्पादन की व्यवस्था 
पूंजीवादी अंकुरों की क्यारी' है, क्योंकि उसके विकास 
के दौरान किसानों का विभेदीकरण , श्रेणीकरण होता है, 
पूंजीवादी अंकुर प्रकट होते हैं। समाजवादी क्रांति की 
उपलब्धियों की सुदृढ़ता और समाजवाद के निर्माण के हितों 
का तक़ाज़ा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में पूंजीवाद के बढ़ने का 
खतरा दूर किया जाये। मज़दूर वर्ग की राज्यसत्ता को 
केवल उद्योग में ही नहीं , बल्कि कृषि में भी मज़बूत सहारा 
मिलना चाहिए। सामूहिक , समाजवादी सिद्धांतों पर स्था- 
पित उत्पादन उसका ऐसा ही अवलंब होता है। 

कम्युनिस्ट और मज़दूर पार्टियां अपने श्रम के सहारे 
धंधे चलानेवाले लघु और मंभोले माल उत्पादकों की 
संपत्तियों को जब्त करने के तरीक़े को दृढ़तापूर्वक 
ठुकराती हैं। फ्रे० एंगेल्स ने इस संबंध में लिखा था: “.. 
हम बलपूर्वक छोटे किसानों की संपत्ति (बामुआवज़ा या 
बिला मुआवजा ) छीनने की --- जो काम हमें बड़े जमींदारों 
के मामले में करना पड़ेगा--बात भी नहीं सोचेंगे। छोटे 
किसानों के संबंध में हमारा कार्य प्रथमत: उनके निजी 
उद्यम और निजी स्वामित्व को सहकारी उद्यम और स्वामित्व 
में अंतरित करना होगा, और यह बलपूर्वक नहीं, बल्कि 
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उदाहरण पेश करके तथा सामाजिक सहायता देकर किया 
जायेगा। * 

व्ला० इ० लेनिन ने यह सिद्ध किया कि ऐसी हालतों 
में, जब राज्यसत्ता की बागडोर मजदूर वर्ग के हाथों 
में होती है, जब श्रमजीवी किसान-समुदाय के साथ मजदूर 
वर्ग का सुदृढ़ सहयोग स्थापित हो जाता है और उत्पादन 
के प्रमुख साधन सर्वजनीन संपत्ति बन जाते हैं, छोटे 
पैमाने की निजी कृषि व्यवस्था को समाजवादी स्वरूप प्रदान 
करने का मुख्य सामाजिक-आर्थिक रूप है उसका स्वैच्छिक 
उत्पादन-सहकारीकरण करना, अर्थात्‌ उत्पादन के साधनों 
पर किसानों के निजी स्वामित्व को सामूहिक , सार्वजनिक 
स्वामित्व में बदल देना। 

समाजवाद का निर्माण करनेवाले देशों में क्रषि सहका- 
रिता बुर्जुआ देशों में कृषि सहकारिता से मूलतः: भिन्‍न है। 
निजी पूंजीवादी स्वामित्व के आधिपत्य के वातावरण 
में कृषि सहकारिता पूंजीवादी उत्पादन-संबंधों का एक रूप 
है। सर्वहारा वर्ग के अधिनायकत्व की परिस्थितियों में, 
जब उत्पादन के साधनों पर सार्वजनिक स्वामित्व का 
प्राधान्य स्थापित होता है, उत्पादन-सहकारिता का 
परंपरागत रूप बना रहता है, लेकिन उसका सामाजिक 
सारतत्व बदलता है, वह समाजवादी आर्थिक संबंधों 
के ढांचे में शामिल हो जाती है और स्वयं समाजवादी 
स्वरूप ग्रहण करती है। ब्ला० इ० लेनिन ने लिखा: 


* फ्रे० एंगेल्स, फ्रांस और जर्मनी में किसानों का सवाल' 
( मार्क्स, एंगेल्स, संकलित रचनाएं, तीन खंडों में, खंड ३, भाग 
२, पृ० रे८२ ) । 


“.. उत्पादन के साधनों के सामाजिक स्वामित्व के 
अंतर्गत, बुर्जुआ वर्ग पर सर्वहारा वर्ग की वर्गगत 
विजय के अंतर्गत सभ्य सहकारी कार्यकर्त्ताओं की 
व्यवस्था --- यह है समाजवादी व्यवस्था।  * 

सहकारिता के सरलतम रूपों (आपूर्ति एवं विक्रय 
सहकारिता ) से अधिक ऊंचे तथा स्थायी रूपों-- 
उत्पादन-सहकारिता की ओर मेहनतकश किसानों 
के संक्रमण के माध्यम से क्रषि का सहकारीकरण किया 
जाता है। सहकारिता के सरलतम रूपों में भी निश्चित हृद 
तक सामाजिक हितों और व्यक्तिगत हितों के बीच 
सामंजस्य बैठता है। सहकारी कार्य का अनुभव अर्जित 
करते हुए किसान बड़े सामूहिक उद्यम की श्रेष्ठताओं को 
देखते हैं, उन्हें संयुक्त, साभा काम की लाभकारिता 
में विव्वास हो जाता है। 

जैसा कि हम बता चुके हैं, किसानों का स्वेच्छापूर्ण 
सम्मिलन समाजवादी सहकारीकरण का एक मूल सिद्धांत है। 
व्ला० इ० लेनिन ने लिखा :' हर प्रकार के सहकारों , साथ ही 
मध्यम श्रेणी के किसानों के कृषि कम्यूनों को प्रोत्साहन 
देते हुए सोवियत सरकार के प्रतिनिधियों को ऐसे संगठनों 
की स्थापना के समय तनिक भी बल-प्रयोग नहीं करना 
चाहिए। केवल वे संगठन मृल्यवान हैं जिन्हें स्वयं किसान 
अपनी इच्छा से स्थापित करते हैं और जिनके फ़ायदे को 
वे अनुभव की कसौटी पर परख लेते हैं।  ** 

* ब्ला० इ० लेनिन, सहकारिता के बारे में (लेनिन, 
संकलित रचनाएं , दस खंडों में , खंड १० , पृ० ३२६ )। 


*#+# उ्ला० इ० लेनिन , रूसी कम्युनिस्ट पार्टी (बो० ) की आठवीं 
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ग्रामीण क्षेत्रों में समाजवादी व्यवस्था की स्थापना और 
विकास में सर्वहारा राज्य मेहनतकश किसानों को बड़ी 
सहायता देता है। वह सुविधापूर्ण शर्तों पर सहकारी फ़ार्मों 
को मशीनें मुहैया करता है, उन्हें ऋण और अन्य प्रकार की 
वित्तीय सहायता देता है। यह आवश्यक है क्‍योंकि, जैसा 
कि ऐतिहासिक अनुभव से पता चलता है, कोई भी नयी 
सामाजिक व्यवस्था सत्तारूढ़ वर्ग की वित्तीय सहायता 
के बिना अस्तित्व में नहीं आती। 

कृषि के सहकारीकरण के लिए सामूहिक खेतीबारी की 
व्यवस्था के ऐसे रूप के यथोचित चयन का बड़ा महत्व 
है जिसमें सहकारी फ़ार्म और किसानों के हितों के बीच 
अधिकतम सामंजस्य बिठाया जाता है। छोटे किसानों 
के संयुक्त कामकाज के सरलतम रूप का लक्षण यह है कि 
खेतीबारी के केवल मुख्य कामों के समय किसान मिलकर 
मेहनत करते हैं, जबकि उत्पादन के साधन किसानों की 
निजी संपत्ति बने रहते हैं। लेकिन सहकारी खेती का यह 
रूप नवीनतम तकनीकी साधनों के उपयोग तथा श्रम की 
उत्पादनशीलता में पर्याप्त वृद्धि सुनिश्चित नहीं कर सकता , 
इसलिए सभी देशों में यह कृषि सहकारिता उच्चतर रूप की 
ओर पहुंचानेवाली महज़ दरमियानी सीढ़ी ही है। सहका- 
री---आर्तेल क़िस्म के--फ़ार्मों में उत्पादन के मुख्य 
साधन और किसानों का श्रम भी सम्मिलित किये जाते हैं। 

आर्तेल संगठित करते समय निजी खेती करनेवाले 
किसान उत्पादन के अपने साधनों को एकजुट करते 
कांग्रेस (१८-२३ मार्च, १६१६) में २३ मार्च को किया गया 
भाषण। 


हैं-- उनको सहकारी फ़ार्म के सुपुर्द करते हैं और 
वे सामूहिक संपत्ति बन जाते हैं। सहकारी फ़ार्म के सदस्यों 
की आमदनी का मुख्य स्रोत सामूहिक खेतीबारी है जिसमें 
हर श्रमिक सदस्य योगदान करता है। सहकारी फ़ार्म की 
आमदनी का एक हिस्सा सदस्यों की व्यक्तिगत जरूरतें पूरी 
करने पर खर्च होती है और श्रम की मात्रा तथा गुण 
के हिसाब से किसानों के बीच बांटा जाता है, दूसरा हिस्सा 
सहकारी फ़ार्म के विकास तथा उसके सभी किसानों की 
आम आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रयुक्त किया जाता 
है। उसके अलावा आर्तेल के सदस्य ज़मीन के छोटे टुकड़े 
पर, जो उन्हें फ़ा्म की ओर से मिलता है, व्यक्तिगत 
खेतीबारी करते हैं, साग-सब्ज़ियां, फल, आदि पैदा 
करते हैं, फ़ार्म के विधान द्वारा निश्चित की गयी संख्या 
में पशु-पक्षी पालते हैं। 

सोवियत संघ में ग्रामीण कृषि व्यवस्था के समाजवादी 
रूपांतरण की सफलता का एक कारण यह था कि भूमि 
के राष्ट्रीयकरण ने अपनी ज़मीन के प्रति किसान के सदियों 
से चले आये लगाव को शिथिल कर दिया। क्ृषि उत्पादन 
के बढ़ते हुए मशीनीकरण ने भी महती भूमिका अदा की जो 
समाजवादी उद्योग का योगदान था। राजकीय कृषि फ़ार्म 
किसानों के लिए बड़े पैमाने की समाजवादी खेतीबारी की 
श्रेष्तातओं का विश्वासोत्पादक उदाहरण और नवस्थापित 
सामूहिक फ़ार्मों (कोलखोज़ ) के लिए सहारा सिद्ध हुए। 

लेनिन की सहकारी योजना के कार्यान्वयन के आधार 
पर सोवियत कृषि की पुनर्व्यवस्था ने क्षि की उत्पादक 
शक्तियों की वृद्धि को त्वरित किया और देश के समूचे 
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अर्थतंत्र के योजनाबद्ध, सानुपातिक विकास के लिए 
अनुकूल परिस्थितियां पैदा कीं। सोवियत संघ के अनुभव 
को व्यापक अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त हुईं, समाजवाद 
के निर्माण के सिद्धांत तथा व्यवहार में वह महत्वपूर्ण 
योगदान साबित हुआ। 

समाजवाद का निर्माण करनेवाले देश की विशिष्ट 
ऐतिहासिक तथा सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियां किसानों 
के सहकारीकरण की विशेषताओं को निर्धारित करती हैं। 
कुछ देशों में सहकारीकरण ऐसी हालतों में किया जाता 
है जब भूमि पर किसानों का निजी स्वामित्व बना रहता है। 
ज़मीन के टुकड़े सहकारी फ़ार्म के सदस्यों के हिस्से माने 
जाते हैं और ऐसे सहकारी फ़ार्मों में कुछ समय के लिए 
आमदनी का बंटवारा केवल श्रम के परिमाण व गुण 
के हिसाब से ही नहीं, बल्कि ज़मीन के हिस्से के हिसाब 
से भी किया जाता है। लोक जनतंत्रों में सहकारी आंदोलन 
सोवियत संघ के अनुभव को ध्यान में रखते हुए तथा 
उसकी सहायता से चलाया गया। अन्य समाजवादी देशों 
ने भी इसमें मदद की। उत्पादन-सहकारिता के विविध रूप 
विद्यमान थे। 

कृषि का सहकारीकरण पूरा होने पर समाजवादी 
उत्पादन-संबंधों का समूची अर्थव्यवस्था पर निर्विवाद 
प्रभुत्व स्थापित होता है। तत्पश्चात्‌ निजी संपत्ति मुख्यतः 
परिचलन-दक्षेत्र (व्यापार , सार्वजनिक भोजन की व्यवस्था ) 
तथा सेवालदक्षेत्र में सुरक्षित रहती है। इन क्षेत्रों को 
भी समाजवाद की राह पर लाने के लिए राजकीय तथा 
सहकारी व्यापार और सार्वजनिक भोजन की व्यवस्था का 
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विकास किया जाता है , सेवा-क्षेत्र में राजकीय तथा सहकारी 
संस्थाओं का जाल फैलाया जाता है। और इन क्षेत्रों 
से पूंजीवादी तत्व शनैः-शनै: हटाये जाते हैं। 

उद्योग और क्रृषि के क्षेत्र में आधुनिक प्रविधि पर 
आधारित बड़े उत्पादन के निर्माण और विकास के लिए 
संक्रमण-काल की अत्यंत महत्वपूर्ण समस्या का समाधान 
करना आवश्यक है। यह समाजवादी बुद्धिजीवी समुदाय , 
इंजीनियरों व तकनीशियनों , कुशल मजदूरों के प्रशिक्षण की 
समस्या है। वह सांस्कृतिक क्रांति के दौरान हल की जाती 
है: आम साक्षरता प्राप्त की जाती है, मेहनतकरशों में 
ज्ञान का प्रसार किया जाता है, मानवजाति की समृद्ध 
सांस्कृतिक विरासत जनसाधारण के सुपुर्द की जाती है, 
संस्कृति के सभी रूपों का निरंतर विकास सुनिश्चित किया 
जाता है। 

समाजवादी संस्कृति का निर्माण तथा विकास समाज 
के आत्मिक व बौद्धिक विकास के मार्ग पर उठाया 
जानेवाला बहुत बड़ा क़दम है। आम मेहनतकश लोग 
राजनीतिक तथा वैज्ञानिक-तकनीकी ज्ञान अर्जित करते हैं , 
सांस्कृतिक मूल्यों को आत्मसात करते हैं, जनता का 
आत्मिक जीवन समृद्ध हो जाता है, उस टुटपुंजिया 
मनोवृत्ति का प्रभाव कम हो जाता है, जो सार्वजनिक 
संपदा तथा श्रम के प्रति परोपजीबवी रवैये में तब प्रकट 
होती है , जब कुछ लोग राज्य एवं समाज से ज़्यादा से ज़्यादा 
हासिल करने और उसे कम से कम देने की कोशिश 
करते हैं। सिद्धांततः नये प्रकार का आर्थिक चिंतन जन्म 
लेता है, श्रम को समाज के प्रति व्यक्ति का परम कर्तव्य 
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माना जाने लगता है, जो समाजवादी मनोवृत्ति का 
लक्षण है। 

कम्युनिस्ट विरचना के प्रथम चरण --समाजवाद -- 
का निर्माण पूरा होने पर संक्रमण-काल का समापन होता 
ट्रे। समाजवाद की विजय का अर्थ है देश में इसके 
भौतिक-तकनीकी आधार का निर्माण करना , बहुपद्धतिमूलक 
अर्थतंत्र को “ एकपद्धतिमूलक ' , अर्थात्‌ समाजवादी अर्थतंत्र 
में बदलना, मानव द्वारा मानव के शोषण का अंत 
करना , समाजवादी विचारधारा तथा नैतिकता का प्रसार 
करना , नये समाजवादी ऊपरी ढांचे का निर्माण करना 
जो समाजवाद के आर्थिक आधार के अनुरूप हो। 


समाजवाद का भौतिक-तकनीकी आधार 


समाजवाद का भौतिक-तकनीकी आधार समाजवादी 
औद्योगीकरण तथा कृषि के समाजवादी परिवर्तन के दौरान 
स्थापित किया जाता है। यह अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों 
में बड़े पैमाने का समाजीकृत मशीनी उत्पादन है, जो 
बिजलीकरण तथा नवीनतम वैज्ञानिक-तकनीकी उपलब्धियों 
के उपयोग पर आधारित और सारे देश के पैमाने पर 
सुनियोजित किया जाता है ताकि श्रमिक जनता की आर्थिक 
और सांस्कृतिक मांगों को अधिकाधिक पूरा किया जाये। 

बड़ा मशीनी उत्पादन पूंजीवाद के काल में अस्तित्व 
में आता है। लेकिन पूंजीवाद की हालत में अर्थतंत्र की 
अलग-अलग शाखाओं को नियोजित ढंग से सूत्रबद्ध नहीं 
किया जा सकता, उद्यमों, आर्थिक शाखाओं, आर्थिक 


व जातीय क्षेत्रों और अलग-अलग देशों की तकनीकी सज्जा 
के स्तरों में बड़ा अंतर पैदा होता है। इसलिए उपनिवेश 
या पराधीन देश आर्थिक पिछड़ेपन से छुटकारा नहीं पा 
सकते । 

समाजवादी राज्य यथासंभव प्रयत्न करता है कि बड़े 
मशीनी उद्योग का निर्माण तथा पुनर्निर्माण किया जाये 
(अगर , जैसा कि सोवियत संघ में हुआ, गृहयुद्ध तथा 
विदेशी सशस्त्र हस्तक्षेप के परिणामस्वरूप वह बर्बाद हो 
गया हो) और विरासत में प्राप्त हुए भौतिक-तकनीकी 
आधार को पूंजीवादजनित परिसीमितताओं से मुक्त किया 
जाये तथा सभी मेहनतकझशों के हित में विज्ञान और प्रविधि 
के निर्बाध विकास का रास्ता साफ़ किया जाये। 

२०वीं सदी के आरंभ में वैज्ञानिक-तकनीकी प्रगति 
की प्रवृत्तियों का विश्लेषण करते हुए ब्ला० इ० लेनिन 
ने अर्थव्यवस्था के समाजवादी कायाकल्प के लिए 
बिजलीकरण के अत्यधिक बड़े महत्व पर ज़ोर दिया था। 
सारे देश के बिजलीकरण तथा बिजली के उपयोग 
के आधार पर नये तकनीक और उत्पादन के प्रबंध को वह 
समाजवाद की विजय की आवश्यक भौतिक-तकनीकी शर्त 
समभते थे। 

बिजलीकरण का महत्व इसमें निहित है कि वह समूची 
अर्थव्यवस्था के लिए ऐसे ऊर्जा-आधार का निर्माण करता 
है जो बड़े सामाजिक उत्पादन तथा एकीकृत अर्थतंत्र की 
मांगों के अनुरूप है। विद्युत ऊर्जा मशीनों का सुचारु कार्य 
निश्चित करती है, वह बड़ी सुगमता से ऊर्जा के दूसरे 
रूपों, जैसे कि ताप, यांत्रिक, रासायनिक ऊर्जा 
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में परिवर्तित की जाती है और वह स्वयं भी विभिन्‍न स्रोतों 
से प्राप्त हो सकती है। बड़ी दूरियों तक पहुंचने की विद्युत 
ऊर्जा की क्षमता भी अत्यधिक महत्वपूर्ण है, जिसके 
फलस्वरूप विशाल ऊर्जा प्रणालियां बनाना संभव है। विद्युत 
ऊर्जा को आसानी से जोड़ा और बांटा जा सकता है, इसलिए 
वह किसी भी क्षमता के इंजनों में , सूक्ष्ततम से विशालतम 
तक में प्रयुक्त हो सकती है। इस सबकी बदौलत विद्युत 
ऊर्जा आधुनिक उत्पादन का सर्वाधिक उपयोगी व श्रेष्ठ 
ऊर्जा-आधार है। 

व्ला० इ० लेनिन ने कहा है: केवल बड़ा मशीनी 
उद्योग, जो कृषि की भी पुनर्व्यवस्था करने में सक्षम है, 
समाजवाद का एकमात्र भौतिक आधार हो सकता है। परंतु 
इस आम धारणा तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए। उसका 
स्पष्टीकरण करना चाहिए। नवीनतम प्रविधि के स्तर 
के अनुरूप, कृषि की पुनर्व्यवस्था करने में सक्षम बड़ा 
उद्योग समूचे देश का बिजलीकरण है।  * 

सोवियत रूस की परिस्थितियों में लेनिन के इस 
निष्कर्ष का विशेष महत्व था। समाजवाद के निर्माण 
के आरंभिक दौर में रूस के आर्थिक क्षेत्रों का उद्योग 
मुख्यत: भाप चालित तकनीकी साधनों से लैस था। इसलिए 
यह प्रश्न सामने आया कि उद्योग , यातायात तथा अर्थतंत्र 
की अन्य शाखाओं का पुनर्निर्माण किस प्राविधिक आधार पर 
किया जाये। 


* ब्ला० इ० लेनिन, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की तीसरी कांग्रेस 
(२२ जून-१२ जुलाई, १६२१) में १ जुलाई को किया गया भाषण। 
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रूस के बिजलीकरण की लेनिनीय योजना 
(गोएलरो ), अर्थतंत्र के विकास की पहली दो पंचवर्षीय 
योजनाओं (क्रमश: १६२८-१६३२ तथा १६३३-१६३७) 
के कार्यान्वयन के फलस्वरूप सोवियत संघ में समाजवाद 
के भौतिक-तकनीकी आधार का निर्माण किया गया। 
१६३७ में (दूसरी पंचवार्षिकी के अंतिम वर्ष में) बड़े 
औद्योगिक उत्पादन का परिमाण १६१३ की तुलना में ८ गुना 
अधिक था। ध्यान देने की बात यह है कि कुल औद्योगिक 
उत्पादन का ८०% से अधिक भाग नवनिर्मित अथवा 
पुनर्निर्मित उद्यमों से प्राप्त हुआ। 

बिजलीकरण के फलस्वरूप उद्योग में श्रम-प्रक्रिया 
में ऊर्जा का उपयोग बहुत बढ़ गया: १६९४० में १६१३ की 
तुलना में वह ५ गुना अधिक था। उद्योग और कृषि, 
उत्पादन के साधनों तथा उपभोग्य वस्तुओं के उत्पादन 
में तथा विभिन्‍न आर्थिक शाखाओं के बीच नये प्रगतिशील 
अनुपात स्थापित हुए। १६३७ में उद्योग और कृषि के सकल 
उत्पादन में समाजवादी उद्योग का अंशदान ७७.७% 
के बराबर रहा। 

समाजवाद के भौतिक-तकनीकी आधार की स्थापना 
के साथ प्रमुख उत्पादक शक्ति --- श्रम-शक्ति --- का विकास 
होता गया। १६१३ की तुलना में १६३७ में सोवियत संघ 
की अर्थव्यवस्था में लगे मजदूरों व कर्मचारियों की संख्या 
ढाई गुनी हो गयी। एक तो, अर्थतंत्र की तकनीकी सज्जा 
का स्‍तर ऊपर उठा और दूसरी, मेहनतकशों द्वारा नयी 
तकनीक के उपयोग में बड़ी सफलताएं प्राप्त की गयीं। 
समाजवादी श्रमिक प्रतियोगिता, उत्पादन के नवीकारकों 
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का आंदोलन पैदा हुआ और बढ़ता गया जो सोवियत संघ 
के इतिहास में स्तखानोव आंदोलन के नाम से जाना 
जाता है। * 

विश्व समाजवादी प्रणाली के अस्तित्व की परिस्थितियों 
में प्रत्येक देश में समाजवाद के भौतिक-तकनीकी आधार 
के निर्माण के लक्ष्यों की पूर्ति करते हुए मौजूदा तथा 
विकसित हो रहे अंतर्राष्ट्रीय श्रम-विभाजन की व्यवस्था 
में उसके स्थान, नये समाज के निर्माण में लगे देशों 
के बीच बहुमुखी आर्थिक सहयोग तथा परस्पर सहायता की 
संभावनाओं को ध्यान में रखा जाता है। सोवियत संघ 
के अनुभव तथा तकनीकी-आर्थिक सहायता का सहारा लेते 
हुए समाजवाद के मार्ग पर क़दम उठानेवाले देशों 
ने समाजवाद के भौतिक-तकनीकी आधार की स्थापना 
करने , वैज्ञानिक-प्राविधिक क्रांति की आधुनिक उपलब्धियों 
का उपयोग करने में बड़ी सफलताएं प्राप्त की हैं। 


४ जीवन-मरण ' के प्रदन का समाजवाद के पक्ष में निर्णय 


संक्रण-काल के लक्ष्यों की सफल पृूर्त्ति 
के परिणामस्वरूप अर्थव्यवस्था का बहुपद्धतिमूलक स्वरूप 
समाप्त हो जाता है और समाजवादी उत्पादन-संबंधों का 


* श्रम की उत्पादनशीलता बढ़ाने तथा तकनीक का सदुपयोग करने 
के लिए अग्रणी श्रमिकों तथा नवीकारकों का यह आंदोलन १६३५ 
में शुरू हुआ। उसके प्रवर्तक थे दोनबास कोयला क्षेत्र की एक खान 
के मज़दूर अलेक्सेई स्तखानोव , जिन्होंने कोयला काटने का कीर्तिमान 
स्थापित किया। 


प्राधान्य स्थापित होता है, जो बड़े मशीनी उत्पादन पर 
आधारित हैं। आगे बढ़ते समाजवाद और दम तोड़ते 
पूंजीवाद के बीच “जीवन-मरण ' का संघर्ष समाजवाद 
की विजय के साथ समाप्त होता है। उद्योग में उत्पादन 
के साधनों पर सर्वजनीन (राजकीय ) स्वामित्व और कृषि 
में सर्वजनीन तथा सहकारी स्वामित्व स्थापित होता है। 
समाजवादी राजकीय तथा सहकारी व्यापार की व्यवस्था 
विकसित होती है। सहकारी व्यापार की संस्थाएं मुख्यतः 
ग्रामीण जनता की सेवा करती हैं। इन व्यापारिक सहकारी 
संस्थाओं --- उपभोक्ता सहकारी संस्थाओं --- का गठन 
ग्रामीण निवासी करते हैं। मानव द्वारा मानव के शोषण 
तथा उसके कारणों का अंत किया जाता है, दूसरों के श्रम 
के फल हथियाने की संभावना नहीं रह जाती है। सामाजिक 
उत्पादन को समाज के सभी सदस्यों की मांगों की सर्वाधिक 
पूर्ति के लक्ष्य के अधीन कर दिया जाता है। 

सोवियत संघ में समाजवाद की आर्थिक प्रणाली चौथे 
दशक के मध्य में देश के अर्थतंत्र पर पूरी तरह हावी हो 
गयी। संक्रमण-काल के अंत में दूसरे समाजवादी देशों 
में भी समाजवादी आर्थिक क्षेत्र का प्रभुत्व स्थापित होता 
है। आठवें दशक के अंत में स्थायी उत्पादन निधियों 
में उसका भाग बुल्गारिया में €६.६% , हंगरी में ६६% , 
जर्मम जनवादी जनतंत्र में ६€६.४%, मंगोलिया 
में १००% , पोलैंड में ५१.६% , रूमानिया में ६६% 
और चेकोस्लोवाकिया में €5.८५% था। 

किसानों के पूर्ण सहकारीकरण तथा राजकीय कृषि 
फ़ार्मों की व्यवस्था की स्थापना के फलस्वरूप तीसरे दशक 


श्र्८ 


के अंत में सोवियत संघ में धनी किसानों (कुलकों ) की 
विक्रेय कृषि पैदावार का स्थान सहकारी तथा राजकीय 
फार्मों की पैदावार द्वारा लिये जाने के लिए ज़रूरी आर्थिक 
आधार रखा गया। इसकी बदौलत कुलक वर्ग का अंत करने 
की आर्थिक संभावना प्राप्त हुईैं। चंकि कुलक-समुदाय 
किसानों के सामूहिकीकरण का जबर्दस्त मुक़ाबला करता था 
( ग्रामीण क्षेत्रों में वर्ग-संघर्ष ने बहुत उग्र रूप ले लिया 
था), इसलिए कुलकों की जायदाद जब्त की गयी। 

दूसरी ओर, लोक जनतंत्रों में अंतर्राष्ट्रीय मंच पर 
नये शक्ति-संतुलत और अधिकांश जनता के दिलोदिमाग़ 
पर समाजवाद के जबर्दस्त प्रभाव के परिणामस्वरूप नगरों 
और गांवों की अधिकतर संपन्न आबादी ने सर्वहारा 
अधिनायकत्व द्वारा उठाये जानेवाले क़दमों का प्रतिरोध नहीं 
किया। इसलिए आम तौर पर उनकी संपत्ति का अधिग्रहण 
नहीं किया गया। उजरती मज़दूरों के श्रम का उपयोग 
न करनेवाले भूतपूर्व कुलक सहकारी फ़ार्मों में शामिल किये 
जाते थे। 

अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों में--विशेष रूप 
से उद्योग, सार्वजनिक भोजन की व्यवस्था, सेवा क्षेत्र 
में--- निजी पूंजी राजकीय उद्यमों से आर्थिक होड़ नहीं 
ले सकी, जो नये बेहतर तकनीकी साधनों से लैस थे और 
जिनको राज्य का पूरा समर्थन प्राप्त था। समाजीकृत 
व्यापार के साथ भी ऐसा ही हुआ। राजकीय व्यापारिक 
संस्थाओं में धोरे-धीरे अधिकांश मालों का संचय हो 
गया, वे निजी व्यापारियों की तुलना में अधिक सस्ते दामों 
पर ये माल जनता को बेचती थीं। 
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समाजवादी पद्धति की आर्थिक स्थिति के सुदृढ़ होते 
जाने के साथ-साथ सर्वहारा राज्य ने पूंजीवादी तत्वों का 
विनियमन करने और उन पर अंकुश लगाने का क्षेत्र 
प्रसारित किया। राजकीय तथा सहकारी व्यापार के विकास 
से लाभ उठाते हुए समाजवादी उद्यम तथा संगठन निजी 
व्यापारिक बिचवइयों की सेवाओं से इन्कार करते थे (उन 
उद्यमों के पट्टेदारों के साथ करार भंग कर दिये जाते थे, 
जो करार में ग्रहण किये गये दायित्वों को पूरा नहीं करते , 
व्यापार के लाइसेंसों की संख्या घटा दी जाती थी, कड़ी 
कर-व्यवस्था लागू की जाती थी, आदि )। 

बुनियादी सामाजिक-आर्थिक परिवर्तनों के फलस्वरूप 
संक्रमण-काल के अंत में समाज की वर्ग-संरचना आमूल- 
चल बदल जाती है। उदाहरण के लिए, सोवियत संघ 
में संक्रणकालीन अवधि के अंत में नगरों और गांवों 
के शोषक वर्गों का अंत किया गया, क्रांति से पहले कुल 
जनसंख्या में उनका १६.३% भाग था। उधर मजदूरों तथा 
सरकारी कर्मचारियों का अनुपात जो १६१३ में १७% था, 
१६३६ में बढ़कर ५०.२% हो गया। छोटे निजी किसानों 
और अलग-थलग दस्तकारों के स्थान पर जो १६१३ में रूस 
के अधिकांश निवासी (६६.७% ) थे, एक नया वर्ग प्रकट 
हुआ , यह था सामूहिक फ़ार्मों में शामिल किसानों और 
सहकारी धंधों में शामिल दस्तकारों का नया वर्ग। १६३६ 
में कुल जनसंख्या में इस वर्ग का अनुपात ४७.२% था। 
निजी खेती व धंधे चलानेवाले किसानों तथा दस्तकारों का 
भाग १६३६ में केवल २.६% रह गया। 

अन्य समाजवादी देशों में भी संक्रमण-काल के अंत तक 


वर्ग-संरचना में बुनियादी परिवर्तन हुए। इस प्रकार, 
राष्ट्रीय जनगणनाओं के अनुसार बुल्गारिया में (१६६५) 
कुल जनसंख्या में मज़दूरों तथा सरकारी कर्मचारियों का 
भाग ५८५.८% और सहकारीकृत किसानों व दस्तकारों का 
भाग ३६.७% ; हंगरी में (१६७१) क्रमश: ७५.७ तथा 
२१.४% ; जर्मन जनवादी जनतंत्र में (१६७१) ८२.३ 
तथा ११.७%; रूमानिया में (१६६६) ५२.२ तथा 
४०.६% , चेकोस्लोवाकिया में (१६७२) ८८.४ तथा 
€.२%७% था। 

समाजवादी समाज की अग्रणी शक्ति मजदूर वर्ग है, 
जो पूंजीवादी शोषण से मुक्त होकर समाजवादी समाज 
के दूसरे वर्गों तथा सामाजिक श्रेणियों सहित मुख्य 
उत्पादन-साधनों का स्वामी बन गया है। मजदूर वर्ग तथा 
सहकारी खेती करनेवाले किसान-समुदाय के बीच 
बंधुत्वपर्ण एकता व सहयोग बढ़ता और मज़बूत बनता जा 
रहा है, नगर और गांव के जनगण के हितों की विषमता का 
अंत किया गया है। नगर देहात को भरपूर आर्थिक, 
राजनीतिक और सांस्कृतिक सहायता देता है। निजी 
स्वामित्व के न रहने पर बौद्धिक और शारीरिक श्रम 
में अंतर का आधार भी मिटा दिया गया। मजदूरों तथा 
किसानों के बीच में से निकले नये बुद्धिजीवी समुदाय 
के मूल हित मज़दूर वर्ग तथा सहकारीकृत किसान-समुदाय 
के हितों के अनुरूप हैं। 

समाजवाद के निर्माण के काल में समाजवादी देश 
में रहनेवाली जातियों की आर्थिक, राजनीतिक तथा 
सांस्कृतिक असमानता दूर की जाती है। शोषण एवं उत्पीड़न 
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पर आधारित संबंधों की जगह समाजवादी जातियों और 
उपजातियों की पूर्ण समानता , बिरादराना सहयोग एवं 
आपसी सहायता पर आधारित संबंध लेते हैं । 

समाजवादी उद्यमों की तकनीकी पुनर्सज्जा , कर्मियों 
के सांस्कृतिक-तकनीकी स्तर के उत्थान, श्रम के नये 
समाजवादी प्रबंध के फलस्वरूप श्रम की उत्पादनशीलता 
के तेजी से बढ़ने के लिए अनुकूल परिस्थितियां उत्पन्न 
होती हैं। उदाहरण के लिए, १६४० में सोवियत संघ 
में औद्योगिक मजदूरों के श्रम के फलों का स्तर १६१३ की 
तुलना में ४.२ गुना ऊंचा हो गया। समाजवाद 
के आर्थिक-तकनीकी आधार के निर्माण और कर्मियों 
के सांस्कृतिक-तकनीकी स्तर के उत्थान के फलस्तझूप अन्य 
समाजवादी देशों में श्रम की उत्पादनशीलता बढ़ गयी। 
१६५० से १६९७३ तक की अवधि में राजकीय तथा सहकारी 
उद्योग के कर्मियों की श्रम-उत्पादनशीलता बुल्गारिया 
में ४.५ गुनी , हंगरी में २.७ गुनी , पोलैंड में २.८ गुनी , 
रूमानिया में ५.८ गुनी और चेकोस्लोवाकिया में ३.७ गुनी 
बढ़ी । 

संक्रमण-काल में श्रमिक जनगण के जीवन-स्तर 
के उत्थान के लिए आधार रखा जाता है। देश के औद्यो- 
गीकरण तथा किसानों के सामूहिकीकरण के दौरान उत्पादन 
के साधनों के सार्वजनिक स्वामित्व के आधार पर 
बेरोजगारी का अंत और सभी श्रमसक्षम लोगों को रोज़गार 
दिलाने की समस्या का समाधान किया जाता है । समाजवादी 
उत्पादन में निरंतर तेज़ वृद्धि होने की बदौलत पारिश्रमिक 
कोष और साथ ही सार्वजनिक उपभोग-कोष में वृद्धि करने 
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के माध्यम से मेहनतकशों की वास्तविक आमदनी को 
लगातार बढ़ाना संभव हो जाता है। 

१६१३ की तुलना में सोवियत संघ में १६४० 
में उद्योग और निर्माण में कार्यरत मजदूरों की वास्तविक 
आमदनी २.७ गुनी और किसानों की वास्तविक आमदनी 
(प्रति कर्मी के औसत हिसाब से) २.३ ग्रुनी हो गयी। 
१६५० से १६७३ तक की अवधि में मज़दूरों और सरकारी 
कर्मचारियों के वास्तविक वेतनों में बुल्गारिया 
में ३.१, हंगरी में २.२, जर्मन जनवादी जनतंत्र में ४.८, 
रूमानिया में ३.१ गुनी वृद्धि हुई। 

सोवियत संघ में समाजवाद की विजय का विश्वव्यापी 
ऐतिहासिक महत्व था। दुनिया के एक छठे भून्केत्र 
में समाजवादी समाज का निर्माण किया गया, जिसमें 
श्रमिक मनुष्य का हित-साधन सर्वोपरि माना जाता है। 
समाजवादी समाज में शोषण , अराजकता,, प्रतिस्पर्द्धा तथा 
अति उत्पादन के संकटों का अंत कर दिया गया है, श्रमिक 
और आर्थिक साधनों के सदुपयोग की संभावना पैदा की 
गयी है। 

सोवियत संघ तथा कई अन्य देशों में समाजवाद की 
विजय के साथ विश्व समाजवादी समुदाय का आविर्भाव 
हुआ। उसका विकास वर्तमान युग के स्वरूप को निर्धारित 
करता है। 
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अध्याय ६ 


सामान्य और विशिष्ट 


समाजवाद में संक्रमण की 
सामान्य नियमसंगतियां 


आजकल जब विद्व समाजवादी प्रणाली स्थापित हो 
चुकी है और सफलतापूर्वक विकसित हो रही है, जब 
विश्व क्रांतिकारी प्रक्रिया के विकास की व्यापक 
संभावनाएं सामने आयी हैं, मजदूर वर्ग तथा उसकी 
मार्क्सवादी-लेनिनवादी पार्टियों के सामने ये सवाल 
उठते हैं--पुंजीवाद से समाजवाद में संक्रमण 
के क्‍या मार्ग हैं? क्रांतिकारी संघर्ष और नये समाज 
के निर्माण के सर्वाधिक उपयुक्त रूप क्‍या हैं? 
सोवियत संघ और अन्य समाजवादी देशों के समृद्ध 
अनुभव का किस हद तक और कैसे उपयोग किया जा 
सकता है? 

संक्रमणकालीन अवधि में विभिन्‍न देशों की 
सामाजिक-आर्थिक और राजनीतिक परिस्थितियों 
में बहुत कुछ सामान्य और बहुत कुछ विशिष्ट 
होता है। 

संक्रमण-काल की सामान्य नियमसंगतियां वे 
बुनियादी क्रांतिकारी परिवर्तन हैं जो समाजवाद 


के मार्ग पर पदार्पण करनेवाले प्रत्येक देश में अवश्य होते 
हैं। सर्वहारा क्रांति और संक्रमण-काल की आरंभिक 
वस्तुपरक स्थितियों का सामान्य स्वरूप इन क्रांतिकारी 
परिवर्तनों को निर्धारित करता है। इन परिवर्तनों का लक्ष्य 
भी , अर्थात्‌ समाजवाद के निर्माण का लक्ष्य संक्रमण-काल 
में से गुज़र रहे देशों के लिए समान होता है। और सभी 
देशों में क्रांतिकारी परिवर्तनों की संचालनकारी सामाजिक 
शक्ति है मज़दूर वर्ग जो मार्क्सवादी-लेनिनवादी पार्टी द्वारा 
निर्देशित होता है। 

अत:, समाजवाद के निर्माण के सामान्य तत्व 
समाजवाद के स्वरूप द्वारा निर्धारित होते हैं, अर्थात्‌ ऐसे 
नये समाज द्वारा जिसमें मानव द्वारा मानव के शोषण, 
उत्पादन की प्रतिस्पर्डदधा तथा अराजकता के लिए कोई स्थान 
नहीं होता, सहयोग और परस्पर सहायता के संबंध स्था- 
पित होते हैं, सामाजिक उत्पादन का सुनियोजित रूप 
से विकास होता है और इस विकास के उदात्त मानवतावादी 
आदर्शों एवं लक्ष्यों की पूर्ति पर ध्यान केंद्रित किया जाता 
है जैसे कि जन-कल्याण , राष्ट्रों व जातियों की समानता , 
राष्ट्रीय अर्थतंत्र और संस्कृति का उत्थान। विगत 
दशाब्दियों के ऐतिहासिक अनुभव ने दिखा दिया कि 
समाजवादोन्मुख सभी देशों में समाजवादी व्यवस्था 
के मूलभूत विशेष लक्षण एकसमान होते हैं। 

इसी से संक्रमण-काल की सामान्य नियमसंगतियां 
निर्धारित होती हैं। इन नियमसंगतियों में उल्लेखनीय हैं : 
(१) कम्युनिस्ट पार्टी के निर्देशन में मज़दूर वर्ग द्वारा 
श्रमिक जनगण का नेतृत्व और किसी रूप में सर्वहारा वर्ग 
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की राजनीतिक सत्ता की स्थापना ; (२) अधिकांश किसानों 
तथा दूसरे मेहनतकश तबक़ों के साथ मज़दूर वर्ग की 
संघबद्धता ; (३) मुख्य उत्पादन-साधनों पर पूंजीवादी 
स्वामित्व का अंत किया जाना, सार्वजनिक समाजवादी 
स्वामित्व का प्रतिष्ठापन किया जाना और इस आधार पर 
समाजवादी उत्पादन का संगठन किया जाना; (४) छोटे 
निजी किसान फ़ार्मों का क्रमिक समाजवादी रूपांतरण ; ( ५) 
मेहनतकशों के जीवन-स्तर के उत्थान तथा समाजवाद की 
पूर्ण विजय के हेतु अर्थतंत्र का सुनियोजित विकास; (६) 
सांस्कृतिक क्रांति का संपन्‍न किया जाना तथा समाजवाद 
के ध्येय के प्रति निष्ठावान बुद्धिजीवी समुदाय का गठन, 
समाजवादी विचारधारा की विजय; (७) अल्पसंख्य 
जातियों के उत्पीड़न का ख़ात्मा और जातियों के बीच 
समानता और मित्रता की प्रतिष्ठापना ; (८) घरेल तथा 
बाह्य प्रतिक्रियावाद से समाजवादी व्यवस्था की रक्षा; (€) 
देश विशेष के मज़दूर वर्ग तथा दूसरे देशों के मजदूर वर्ग 
की एकजुटता , अर्थात्‌ सर्वहारा अंतर्राष्ट्रीयतावाद | 

ऐतिहासिक अनुभव ने दिखाया कि नये समाज 
के निर्माण की इन सामान्य नियमसंगतियों को मूर्तरूप देना 
आवश्यक है। उसके बिना किसी भी देश में समाजवाद का 
निर्माण नहीं किया जा सकता। कम्युनिस्ट पार्टी की 
नेतृत्वककारी भूमिका, सर्वहारा अधिनायकत्व और अन्य 
नियमसंगतियों के महत्व को नकारने अथवा कम करके 
आंकने के सभी प्रयत्नों से समाजवादी समाज के विकास 
में बाधा पड़ती है, समाजवादी उपलब्धियों के गंवाये जाने 
का असली खतरा पैदा होता है। 
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परंतु सामान्य नियमसंगतियों के विद्यमान होने तथा 
उनको मान्यता देने का यह अर्थ नहीं है कि सभी देशों 
में समाजवाद में संक्रमण एक जैसे ढंग से हुआ अथवा हो 
रहा है। विभिन्‍न देशों की विशिष्टताओं का सामान्य 
नियमसंगतियों के कार्यान्वयन पर, समाजवाद में संक्रमण 
के स्वरूप , विधियों तथा गतियों पर अवश्य असर पड़ता है। 
व्ला० इ० लेनिन ने लिखा: सभी जातियां समाजवाद तक 
पहुंचेंगी -- यह अनिवार्य है--पर सभी ठीक एक ही 
रास्ते से नहीं पहुंचेगी; हर जाति जनवाद के इस या उस 
रूप में, सर्वहारा वर्ग के अधिनायकत्व के इस या उस 
प्रकार में, सामाजिक जीवन के विभिन्न पक्षों 
के समाजवादी रूपांतरण की इस या उस गति में अपनी 
विलक्षणता शामिल करेगी।  * 


समाजवाद में संक्रमण की विशिष्टताएं 


किसी देश विशेष के संक्रमणकालीन दौर की 
विशेषताएं समाजवादी क्रांति के विकास की ठोस आंतरिक 
एवं बाह्य परिस्थितियों , देश के आर्थिक और सांस्कृतिक 
जीवन के अनन्य स्वरूप पर निर्भर होती हैं। पिछड़े हुए 
कृषिप्रधान देश में और विकसित औद्योगिक देश 
में समाजवाद के निर्माण की परिस्थितियां भिन्न होती हैं। 
समाजवादी परिवर्तनों के रूपों व तरीक़ों में इसलिए 


#* ठ्ला० इ० लेनिन, 'ार्क्सवाद का विकृत रूप तथा 
“ साम्राज्यवादी अर्थवाद '' (लेनिन, संकलित रचनाएं, दस खंडों 
में, खंड ६, पृ० २०१)। 


भी अंतर होता है कि ये परिवर्तन गृहयुद्ध अथवा शांतिपूर्ण 
विकास की हालतों में अमल में लाये जाते हैं, देश 
पूंजीवादी शत्रुओं से घिरा हुआ है अथवा विश्व समाजवादी 
शिविर का सहारा ले सकता है। अंततः: परिवर्तनों के रूपों 
तथा विधियों की भिन्‍नता राज्यसत्ता के रूपों , निजी संपत्ति 
के समाजवादी राष्ट्रीयकरण और किसानों के सहकारीकरण 
की विधियों तथा गतियों की विविधता, औद्योगीकरण 
के स्रोतों तथा उसकी रफ्तार, अर्थतंत्र के संचालन की 
विशेषताओं में प्रकट होती है। 

किसी देश में समाजवाद के निर्माण की विशिष्टताएं 
सबसे पहले इस पर निर्भर करती हैं कि समाजवादी क्रांति का 
विकास कैसे होता है: मज़दूर वर्ग सशस्त्र विद्रोह 
के फलस्वरूप अथवा लोक-जनवादी क्रांति के समाजवादी 
क्रांति में शांतिपूर्ण रूपांतरण के परिणामस्वरूप सत्तारूढ़ हो 
जाता है। उदाहरण के लिए , रूस के मज़दूर वर्ग ने सशस्त्र 
विद्रोह करके राज्यसत्ता संभाली थी और हथियार हाथों 
में लेकर उसकी रक्षा की थी, जब बुजुआ वर्ग ने गृहयुद्ध 
भड़काया तथा १४ साम्राज्यवादी राज्यों ने सशस्त्र हस्तक्षेप 
किया। ऐसी परिस्थितियों में सोवियत रूस में मज़दूर वर्ग 
के अधिनायकत्व का विशेष रूप अस्तित्व में आया। 
मजदूरों , सैनिकों तथा किसानों की सोवियतों --- सोवियत 
सत्ता--ने जन्म लिया। 

राज्यसत्ता के रूप में सोवियत सत्ता की विशेषता यह 
थी कि राज्य का शासन एक दल ने, बोल्शेविक-कम्युनिस्टों 
की पार्टी ने संभाला और एकदलीय सरकार बनायी गयी। 
दूसरे विश्वयुद्ध के बाद यूरोप तथा एशिया के कई देशों 
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में मजदूर वर्ग अन्य परिस्थितियों में सत्तारूढ़ हुआ। यह 
सर्वाधिक प्रतिगामी साम्राज्यवादी राज्यों --- जर्मनी तथा 
जापान--की पूर्ण सैनिक पराजय, फ़ासिज्म और 
सैन्यवाद की शक्तियों के ऊपर सर्वप्रथम समाजवादी राज्य 
की, सोवियत संघ की सैनिक-राजनीतिक तथा आर्थिक 
विजय का परिणाम था। कुछ ऐसा वातावरण उत्पन्न हुआ 
जिसमें इन देशों में जनवादी, साम्राज्यवादविरोधी 
कऋ्रांतियों के विकास तथा बिना गृहयुद्ध के, इन क्रांतियों की 
समाजवादी क्रांति में शांतिपूर्ण परिणति की वास्तविक 
संभावना मिली। परिणामस्वरूप इन देशों में मजदूर वर्ग 
के अधिनायकत्व का दूसरा रूप--लोक जनतंत्र -- 
अस्तित्व में आया। 

क्रांति के शांतिपूर्ण विकास का अर्थ है विभिन्‍न 
पार्टियों के बीच शांतिपूर्ण संघर्ष, इसके वैधानिक, 
संसदीय उपायों के उपयोग के आधार पर बुजुआ- 
जनवादी परिवर्तनों से समाजवादी परिवर्तनों की ओर 
बढ़ना। श्रमिक जनगण के मन-मस्तिष्क में लंबे अर्से तक 
यह मान्यता जड़ जमाये रहती है कि अनेक पार्टियों का 
अस्तित्व तथा संसदीय प्रणाली आवद्यक है और इन देशों 
में बहुदलीय संसदीय व्यवस्था क़ायम रखी जाती है। 

इस प्रकार, कुछ लोक जनतंत्रों में (बुल्गारिया, 
हंगरी, जर्मम जनवादी जनतंत्र, पोलैंड, चेकोस्लो- 
वाकिया , आदि ) क्रांति के जनवादी , साम्राज्यवादविरोधी 
दौर में फ़ासिज़्मविरोधी तथा राष्ट्रीय-मुक्ति संघर्ष की 
प्रवर्तक के रूप में सामने आयी कम्युनिस्ट पार्टियों 
के इर्द-गिर्द टुटपुंजिया, कृषक दल और यहां तक कि कुछ 
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बुर्जआ राजनीतिक दल भी एकजुट हुए (जो राष्ट्रीय बुर्जुआ 
वर्ग के हितों का प्रतिनिधित्व करते थे)। परिणामस्वरूप 
संयुक्त जन-मोर्चा सरकारों का गठन किया गया। राष्ट्रीय 
मोर्चा सरकारों के कार्यक्रम में राजनीतिक तथा आर्थिक 
जीवन के वास्तविक जनवादीकरण, बड़े पूंजीपतियों की 
संपत्ति के राष्ट्रीयरण और राज्य के प्रशासन 
में मेहनतकश जनता की शिरकत का प्रावधान किया गया। 

इस प्रकार, सार्वजनिक जीवन का जनवादीकरण 
समाजवादी परिवर्तनों को निकट लाया। मज़दूर वर्ग की 
राज्यसत्ता ने लोक जनतंत्र का रूप धारण किया। उसमें 
जन-मोर्चा ऐसे संगठन के रूप में बना रहा जिसकी बदौलत 
कम्युनिस्ट तथा मज़दूर पार्टियों को समाजवाद के निर्माण 
के आम कार्यक्रम के आधार पर टुटपुंजिया दलों (कृषक , 
कैथोलिक, उदारपंथी, जनवादी दलों, आदि), 
ट्रेड-यूनियनों, युवजन व नारी संगठनों के साथ मिलकर 
कार्य करने की संभावना प्राप्त हुई। अधिकांश लोक 
जनतंत्रों में बहुदलीय समाजवादी सरकारों का गठन 
किया गया। 

१६६० से लेकर १€८० तक के दशकों में भूतपूर्व 
उपनिवेशों तथा पराधीन देशों में राष्ट्रीय-मुक्ति संघर्ष 
के विकास के साथ-साथ रराष्ट्रीय-जनवादी क्रांतियों 
के लोक-जनवादी और फिर समाजवादी कऩ्ांतियों 
में शांतिपूर्वक परिणत होने की संभावना सामने आयी। 
जैसा कि कुछ देशों, मिसाल के तौर पर लाओस, 
के अनुभव से पता चला, राष्ट्रीय-जनवादी क्रांतियां उन 
देशों के लिए लाक्षणिक हैं, जिनमें मज़दूर वर्ग का 
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आविर्भाव अभी नहीं हुआ अथवा वह अल्पसंख्य है। इन 
देशों में जनवादो, साम्राज्यवादविरोधी क्रांति केवल 
राष्ट्रीय मज़दूर वर्ग तथा उसकी पार्टी की स्थापना के बाद 
ही समाजवादी क्रांति का रूप धारण कर सकती है। 

समाजवादी क्रांति का शांतिपूर्ण विकास उन्नत 
पूंजीवादी देशों में भी संभव है, बशर्ते अधिकांश मतदाता 
मज़दूर दलों के पक्ष में वोट दें, बशर्ते कम्युनिस्ट तथा 
मज़दूर दल शासक पार्टियां बन जायें, बछार्ते ये पार्टियां 
उद्यमों का व्यापक राष्ट्रीयकरण तथा उत्पादन के संचालन 
का जनवादीकरण करने में सफल हो जायें और वैज्ञानिक 
समाजवाद की स्थिति पर अडिग रहें। 

परंतु समाजवाद में संक्रमण की ऐतिहासिक व राष्ट्रीय 
विशेषताएं चाहे कैसी भी क्‍यों न हों, हर हालत 
में राजनीतिक क्रांति --समाजवादी राज्य , मजदूर वर्ग की 
राजनीतिक सत्ता की शांतिपूर्ण अथवा अशांतिपूर्ण 
स्थापना -- के बिना यह संक्रमण असंभव है। जो भी हो, 
राज्यसत्ता के लिए संघर्ष (सशस्त्र अथवा संसदीय ) उसी 
तरह अवश्यंभावी है, जिस तरह क्रांति की रक्षा के हेतु, 
राजनीतिक व आर्थिक जीवन में वास्तविक समाजवादी 
परिवर्तनों के लिए लड़ने के हेतु मजदूरों, किसानों, 
बुद्धिजीवियों का संगठित कार्य आवश्यक है। कभी-कभी 
मज़दूर वर्ग शांतिपूर्ण उपायों के बजाय फ़ौजी बल-प्रयोग 
से काम लेने पर विवश हो जाता है। ऐसा तब होता है जब 
आंतरिक तथा बाहरी प्रतिक्रियावादी ताक़तें क्रांतिविरोधी 
विद्रोह कराती हैं, क्रांतिविरोधी सत्ता-परिवर्तन के षड़्यंत्र 
रचती हैं। 


समाजवादी क्रांति का शांतिपूर्ण विकास काफ़ी हद तक 
इस बात पर निर्भर करता है कि क्‍या अन्य राज्य , सबसे 
पहले समाजवादी राज्य, इस बात की गारंटी कर सकते 
हैं कि क्रांतिकारी मार्ग पर बढ़ते हुए देश के भीतरी मामलों 
में साम्राज्यवादी राज्य हस्तक्षेप नहीं कर पायेंगे। यूरोप 
तथा एशिया के लोक जनतंत्रों में नाज़ीवादी जर्मनी तथा 
जापानी फ़ौजशाही पर सोवियत संघ की विजय , सोवियत 
संघ द्वारा लोक जनतंत्रों के समर्थन तथा उनकी पारस्परिक 
राजनीतिक और आर्थिक सहायता ने इस बात की गारंटी 
की, विदेशी और घरेलू प्रतिक्रियावाद की सरगर्भमियों पर 
अंकुश लगाया। 

सर्वजनीन (राजकीय ) समाजवादी स्वामित्व कौ 
उत्पत्ति, यानी बड़ी निजी संपत्ति के राष्ट्रीयकरण की 
प्रक्रिय की भी संक्रमणकालीन दौर से गुज़रनेवाले भिन्‍न 
देशों में अपनी-अपनी महत्वपूर्ण विशेषताएं होती हैं। जब 
सशस्त्र संघर्ष, गृहयुद्ध चल रहा होता है, राष्ट्रीयकरण 
प्रायः बुर्जुआ वर्ग तथा बड़े भूस्वामियों की संपत्ति 
के अधिग्रहण का रूप धारण करता है। इसी तरह सोवियत 
संघ में भूमि, उद्योगों और बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया 
गया था। 

समाजवादी क्रांति के शांतिपूर्ण विकास की हालत 
में राष्ट्रीययरण कुछ चरणों में संपन्‍न होता है और जहां , 
एक ओर, बड़ी तथा मंभोली संपत्ति जब्त की जाती है, 
वहां, दूसरी ओर, उद्यमों के भूतपूर्व स्वामियों को 
मुआवजा भी दिया जाता है। जैसा कि कहा जा चुका है, 
मुआवज़ा देने का एक रूप है मिले-जुले राजकीय-निजी 
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उद्यमों का निर्माण (जर्मन जनवादी जनतंत्र में उनको 
अर्द्धधाजकीय उद्यम कहते हैं)। इस प्रकार के उद्यम 
राजकीय योजनाएं पूरी करते हैं, लेकिन उनका लाभ 
निश्चित अनुपात में समाजवादी राज्य तथा निजी व्यवसायी 
के बीच बांटा जाता है। संयुक्त उद्यमों की स्थापना की 
बदौलत बुर्जुआ वर्ग की पूंजी तथा व्यावसायिक अनुभव को 
समाजवाद के निर्माण के हित में इस्तेमाल करना 
और क्रमश: समाजवादी रराष्ट्रीयकरण करना संभव 
होता है। 

समाजवाद की ओर बढ़नेवाले सभी देशों में छोटे निजी 
धंधों, मुख्यतः किसान फ़ार्मों का समाजवादी सहकारी- 
करण किया जाता है। यह समाजवादी निर्माण की आम 
नियमसंगति है। विभिन्‍न देशों में सहकारीकरण की प्रक्रिया 
की विशिष्टताएं सबसे पहले इस बात से संबंधित हैं कि 
भूमि पर निजी स्वामित्व की व्यवस्था सुरक्षित रहती 
है अथवा नहीं। सोवियत संघ में सहकारी फ़ार्म राष्ट्रीयकृत 
भूमि पर संगठित किये गये। लोक जनतंत्रों में भूमि का 
आंशिक रराष्ट्रीयकरण किया गया। बहुत सारी ज़मीन 
किसानों की निजी संपत्ति बनी रही। फलत: समाजवादी 
सहकारी फ़ार्मों की स्थापना और विकास की प्रक्रिया धीरे- 
धीरे , क्रमशः जारी रही और कृषि सहकारी फ़ार्मो के रूपों 
पर उसका असर पड़ा। 

सहकारी क्ृृषि फ़ार्मों के चार मुख्य रूप प्रचलित हुए। 
पहला रूप: ऐसे सहकारी फ़ार्म जिनमें उत्पादन के साधनों 
तथा किसानों के श्रम को सम्मिलित किया जाता है, मगर 
भूस्वामित्व का स्वरूप नहीं बदलता है। किसान मिलकर , 
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एक दूसरे को मदद देते हुए खेती का काम करते हैं , 
लेकिन ज़मीन निजी संपत्ति बनी रहती है। खेत की पैदावार 
उसके मालिक किसान को हासिल होती है। अगर सहकारी 
फ़ार्म का कोई सदस्य प्राप्त आमदनी की तुलना में कम श्रम 
लगाता है, तो वह बेशी आमदनी फ़ार्म को देता है और 
यदि आमदनी की तुलना में उसका अधिक श्रम लगता है तो 
उसे अतिरिक्त आमदनी (पदार्थ या नक़द रूप में ) फ़ार्म 
से मिलती है। दूसरा रूप : ऐसे सहकारी फ़ार्म जिनमें भूमि 
सहित उत्पादन के सभी साधन सम्मिलित होते हैं। उनमें 
आमदनी का बंटवारा किसान-सदस्यों के हिस्सों ( भूमि तथा 
अन्य उत्पादन-साधनों ) के हिसाब से किया जाता है। 
तीसरा रूप : वे सहकारी फ़ार्म जिनमें सामूहिक उत्पादन 
की व्यवस्था की जाती है। भूमि और उत्पादन के साधन 
सम्मिलित किये जाते हैं , फ़ार्म की कुल आमदनी का ७०- 
७५% भाग उसके सदस्यों के बीच श्रम के हिसाब से और 
२५-३०% भाग उनके हिस्से (भूमि, कृषि औज़ारों ) 
के हिसाब से बांटा जाता है। चौथा रूप : पूर्णत: समाजवादी 
सहकारी फ़ार्म , जिनमें उत्पादन के सभी मुख्य साधन फ़ार्म 
की संपत्ति होते हैं और पैदावार का वितरण केवल श्रम 
के हिसाब से किया जाता है। सहकारी खेती का यह रूप 
शनै:-शनै: किसानों की उत्पादन-सहकारिता का सबसे 
प्रचलित अथवा एकमात्र रूप बन जाता है। 

किसी देश विशेष में संक्रमण-काल में सहकारी फ़ार्मों 
के चाहे कैसे भी रूप का प्राधान्य क्यों न रहा हो , इन फ़ार्मों 
का स्वरूप राजकीय सर्वजनीन स्वामित्व , आर्थिक नियोजन 
तथा समाजवादी जनवाद के साथ उनके संबंध द्वारा 
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निर्धारित होता है। सर्वहारा राज्य सहकारी फ़ार्मों को हर 
प्रकार की आर्थिक सहायता देता है। 

विभिन्‍न देशों में संक्रमण-काल में समाजवादी 
औद्योगीकरण की प्रक्रिया की महत्वपूर्ण विशेषताएं सामने 
आती हैं। समाजवाद के निर्माण के समय वह इसलिए 
आवश्यक होता है कि अर्थव्यवस्था के राजकीय क्षेत्र को 
मज़बूत बनाया जा सके, किसान-समुदाय को आर्थिक 
सहायता दी जा सके , मेहनतकशों के जीवन-स्तर को ऊपर 
उठाया जा सके और देश की प्रतिरक्षा-व्यवस्था को सुदृढ़ 
बनाया जा सके। क्रांति से पहले के पिछड़े हुए क्रृषिप्रधान 
देशों और विकसित उद्योग एवं क्षषिवाले देशों में औद्यो- 
गीकरण की प्रक्रिया में काफ़ी अंतर होता है। उदाहरण 
के लिए , मंगोलिया में नये सिरे से उद्योग की स्थापना की 
गयी और चेकोस्लोवाकिया में उद्योग के ढांचे का पुनर्गठन 
किया गया, पिछड़े हुए प्रदेशों का औद्योगीकरण किया 
गया। समाजवाद का निर्माण करनेवाले देशों के इर्द-गिर्द 
अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति का औद्योगीकरण पर अत्यधिक 
प्रभाव पड़ता है। सोवियत संघ पूंजीवादी शत्रुओं से घिरा 
हुआ था और उसे ख़ास क़दम उठाने पड़े, ताकि औद्यो- 
गीकरण की रफ्तार को तेज़ किया जाये, विश्वसनीय 
प्रतिरक्षा-व्यवस्था बनायी जाये और पूरे देश की सभी 
आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति कर सकने के लिए अर्थतंत्र 
की सभी शाखाओं का तेज़ी से विकास किया जाये। 

विश्व समाजवादी प्रणाली के अम्युदय के साथ 
औद्योगीकरण के दौरान अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी श्रम-विभा- 
जन की श्रेष्ठताओं , अंतर्राष्ट्रीय अनुभव तथा अन्य समाजवादी 
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राज्यों , सबसे पहले सोवियत संघ की सहायता का उपयोग 
करने की व्यापक संभावनाएं उपलब्ध हुईं। वियतनाम 
समाजवादी जनतंत्र का अनुभव इसका ठोस उदाहरण है। 
अन्य समाजवादी राज्यों की सहायता से समाजवादी 
वियतनाम ने अमरीकी आक्रमण के परिणामस्वरूप बर्बाद हुई 
अर्थव्यवस्था को सफलतापूर्वक बहाल किया है और अब वह 
समाजवाद के निर्माण के मार्ग पर विश्वासपूर्वक अग्रसर हो 
रहा है। 

क्रांति से पहले अधिकांश लोक जलनतंत्रों में कई 
महत्वपूर्ण उद्योगधंधे नहीं थे। मुख्यतः कच्चे माल की 
निकासी तथा प्रोसेसिंग करनेवाले उद्योगों का विकास हो 
रहा था। उदाहरण के लिए , ,युद्धपूर्व काल में कुल 
औद्योगिक उत्पादन में इंजीनियरी तथा धातु प्रोसेसिंग 
उद्योग का भाग बुल्गारिया में २.४% , पोलैंड में ७% , 
रूमानिया में १०%, हंगरी में १४-१५% के 
बराबर था। 

समाजवादी औद्योगीकरण के दौरान इस दृष्टि से इन 
देशों की स्थिति मूलतः बदल गयी। सातवें दशक के मध्य 
तक समाजवादी देशों का औद्योगिक उत्पादन युद्धपूर्व स्तर 
की अपेक्षा १० ग्रुना हो गया | बुल्गारिया में वह २३ गुना , 
मंगोलिया में १२ गुना, पोलैंड में ११ गुना और 
यूगोस्लाविया में ८ गुना से अधिक बढ़ा। 

औद्योगिक उत्पादन के ढांचे में विशाल परिवर्तन 
हुए। उदाहरणत: , पोलैंड में मोटर उद्योग , जहाज 
निर्माण , धातु कर्त्तन यंत्र-निर्माण उद्योग, एलुमिनियम 
तथा तांबे के उत्पादन जैसे उद्योगधंधे स्थापित किये गये 
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जो पहले वहां नहीं थे। पोलैंड लोक जनतंत्र में खनन उद्योग 
एवं ऊर्जा उद्योग के साज़सामान, भाष टरबाइनों , बॉल 
बेयरिंग, आधुनिक रासायनिक माल, आदि के उत्पादन 
की व्यवस्था की गयी। यंत्र-निर्माण, विद्युत तकनीकी 
उपकरणों , स्वचालित ख़रादों , आदि का उत्पादन कुछ लोक 
जनतंत्रों में विकास के उच्च स्तर पर पहुंच चुका है। 
उदाहरण के लिए, हंगरी में १६५०-१६६५ की अवधि 
में यंत्र-निर्माण उद्योग का उत्पादन २४ गुना से अधिक 
बढ़ा। इसी अवधि में पोलैंड में विद्युत तकनीकी वस्तुओं 
का उत्पादन १६ गुना और रूमानिया में २३ गुना बढ़ा। 
जर्मन जनवादी जनतंत्र में खरादों, आदि के कुल उत्पादन 
में स्वचालित तथा अर्द्धस्वचालित यंत्रों का भाग बढ़कर 
८०% हो गया (१६६५)। चेकोस्लोवाकिया 
ने १६५१-१६६५ के काल में स्वचालित एवं 
अर्द्धस्वचालित खरादों का उत्पादन ७ गुना से अधिक बढ़ा 
दिया। समाजवादी देशों की परस्पर सहायता की बदौलत 
उनमें से प्रत्येक देश में उद्योग तेजी से विकसित हुआ, 
मगर उन्हें उतना ज्ोर नहीं लगाना पड़ा जिसके लिए 
सोवियत संघ विवश हुआ था। 

मंगोलिया लोक जनतंत्र का अनुभव दिलचस्प है जिसने 
पुूंजीवादी विकास की अवस्था को लांघकर सामंतवाद 
से सीधे-सीधे समाजवाद में संक्रमण किया है। क्रांति 
से पहले मंगोलिया में कल-कारखाने नहीं थे। यहां तक की 
खेतीबारी की भूमिका भी नगण्य थी। खानाबदोश पशुपालन 
का आदिम धंधा मुख्य था। ऐसी हालतों में समाजवादी 
औद्योगीकरण के लिए सोवियत संघ तथा दूसरे समाजवादी 
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देशों की सहायता तथा अनुभव का उपयोग करना , विश्व 
समाजवादी प्रणाली के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय औद्योगिक 
विशिष्टीकरण की श्रेष्ठताओं से अधिकतम लाभ उठाना 
आवद्यक हो गया था। औद्योगीकरण के लिए ज़रूरी धन- 
संचय मंगोलिया में नहीं था, इसलिए अन्य समाजवादी 
देशों से मिलनेवाले क़र्जों और नि:शुल्क सहायता का महत्व 
निर्णायक था। विश्व समाजवादी प्रणाली के अनुभव तथा 
सहायता के उपयोग की बदौलत मंगोलिया के लिए 
पिछड़ेपन से प्रगति की ओर लंबी छलांग लगाना 
संभव हुआ। 

सोवियत संघ तथा दूसरे समाजवादी देशों से ट्रैक्टर 
और क्रृषि मशीनें , अग्रणी अनुभव तथा उच्च कोटि की तक- 
नीकी मशीनें और उपस्कर उपलब्ध होने , मंगोल विशेषज्ञों 
के प्रशिक्षण के फलस्वरूप मंगोलिया की कृषि 
के सामूहिकीकरण तथा उसके औद्योगीकरण में तेजी लाने 
में सफलता मिली। १६५० में मंगोलिया की स्थायी 
उत्पादन निधियों में उद्योग तथा निर्माण की स्थायी उत्पादन 
निधियों का भाग १३.१% के बराबर था। १६६० में वह 
१५.८५% , १६७० में २२.५% , १६८० में ३०.७% था। 
१९६० में देश के उद्योगों ने कुल राष्ट्रीय आय का 
१४.६९ और १६८० में २६.३% भाग पैदा किया। 
निर्माण के क्षेत्र में उपार्जित राष्ट्रीय आय को यदि उसमें 
मिलाया जाये तो १६०८० में यह आंकड़ा ३५.४% था। 
उद्योग तथा क्षषि के सकल उत्पादन में औद्योगिक उत्पादन 
का अनुपात ७४% से अधिक हो गया। जनवादी मंगोलिया 
तेजी से औद्योगिक-क्षिप्रधान राज्य में बदल रहा है, 
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उसमें समाजवाद के आर्थिक-तकनीकी आधार का निर्माण 
पूरा होने को आ रहा है। 

संक्रमण-काल में विभिन्‍न देशों में समाजवाद 
के निर्माण की राष्ट्रीय विशिष्टता अर्थतंत्र के संचालन की 
प्रणालियों में भी प्रतिबिंबित हुई । 

कहना चाहिए कि सोवियत संघ के अनुभव 
से समाजवाद के रास्ते पर बढ़े अन्य देशों ने भरपूर लाभ 
उठाया , उन्हें सोवियत संघ की अपेक्षा कम गलतियां करके 
तथा कम क्षति उठाकर संक्रमणकालीन समस्याएं सुलभाने 
और समाजवाद के निर्माण के ऊंचे स्तरों पर पहुंचने की 
संभावना मिली | यह भी समाजवाद के विकास की राष्ट्रीय 
विशेषताओं की अभिव्यक्ति है। उदाहरण के लिए, 
समाजवाद के निर्माण तथा परिष्कार के सोवियत अनुभव 
के अध्ययन के फलस्वरूप कई लोक जनतंत्र नये समाज 
के निर्माण के आरंभिक दौरों में आर्थिक नियोजन , श्रम 
के संगठन तथा प्रोत्साहन के सबसे प्रगतिशील रूपों 
व उपायों का उपयोग करने में सफल हुए और हो रहे हैं । 
दूसरी ओर , कक्‍्यूबा , वियतनाम , लाओस जैसे नवस्वाधीन 
समाजवादी राज्य केवल सोवियत संघ के ही नहीं , वरन्‌ 
चेकोस्लोवाकिया , हंगरी , बुल्गारिया , मंगोलिया और 
दूसरे देशों के भी अनुभवों से फ़ायदा उठाते हुए समाजवाद 
के मार्ग पर अपना अभियान तेज़ कर रहे हैं। विश्व 
समाजवादी अर्थतंत्र के दृढ़ीकरण तथा विकास, 
अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी आर्थिक एकीकरण , बंधु 
समाजवादी देशों के बढ़ते हुए आर्थिक एवं राजनीतिक 
सामीप्य , बहमुखी सहयोग से भी इसमें बड़ा योग मिलता 
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है। इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी आर्थिक एकीकरण 
की प्रक्रिया के दौरान समाजवादी देशों के अर्थतंत्रों 
के बढ़ते हुए सामीप्य की मांग है कि समाजवाद के निर्माण- 
कार्य के दौरान भिन्‍न देशों द्वारा अर्जित किये गये 
आर्थिक कार्यकलाप तथा संचालन के प्रगतिशील अनुभव 
का गहन अध्ययन और प्रसार किया जाये। 

प्रत्येक समाजवादी देश की विशिष्ट परिस्थितियों 
में सामान्य नियमसंगतियों का उपयोग उनके विश्वासपूर्ण 
अभियान की और इस बात की ज़मानत है कि विकास की 
विषमताओं एवं कठिनाइयों को दूर किया जायेगा, पैदा 
होनेवाले अंतर्विरोधों का समय रहते समाधान किया 
जायेगा। समाजवाद के विकास में शासक कम्युनिस्ट 
पार्टियों का यह वास्तविक यथोचित योगदान है। 


अध्याय ७ 


संक्रमण-काल --- सामाजिक प्रगति का 
नियमसंगत दौर 


समाजवाद का निर्माण दीर्घकालीन प्रक्रिया है। 
उसके अनेक चरण व दौर होते हैं। समाज 
के विकास के ये चरण सबसे पहले अर्थतंत्र 
में गुणात्मक परिवर्तनों से जुड़े हैं और समाजवाद की 
आर्थिक परिपक्वता के द्योतक होते हैं। 
संक्रमण-काल समाजवाद के निर्माण-कार्य का 
पहला दौर (चरण ) है। उसके दौरान समाजवाद का 
आधार रखा जाता है। आर्थिक दृष्टि से समाजवाद 
के आधार के निर्माण का अर्थ यह है, कि (क) देश 
में समाजवादी समाज का आर्थिक व तकनीकी 
आधार तथा उसके अनुरूप कर्मी मौजूद हैं, (ख) 
बड़े निजी स्वामित्व का अंत किया जाता है, अतः: , 
उजरती मजदूरों के श्रम का शोषण करनेवाले 
पूंजीपतियों तथा ज़मींदारों के वर्ग हटा दिये जाते 
हैं, (ग) छोटी निजी संपत्तियों का सहकारीकरण 
करके उन्हें सामुदायिक समाजवादी संपत्ति का रूप 
प्रदान किया जाता है, (घ) अग्रणी तकनीक का 


उपयोग करनेवाले, शोषण से मुक्त मजदूरों तथा 
सहकारीकृत किसानों के श्रम का समाजवादी प्रबंध किया 
जाता है, समाजवादी सिद्धांतों के अनुसार राष्ट्रीय अर्थ- 
व्यवस्था के संचालन की प्रणाली स्थापित होती है। 
समाजवाद के आर्थिक-तकनीकी आधार की स्थापना 
समाजवादी औद्योगीकरण तथा अर्थव्यवस्था के व्यापक 
विद्युतीकरण की अपेक्षा करती है। परिणामस्वरूप 
समाजवादी समाजीक्वत क्षेत्र का अर्थतंत्र में पूर्ण प्राधान्य 
हो जाता है। समाजवादी राज्य निरक्षरता का अंत करने , 
राष्ट्रीय संस्कृति का उत्थान करने, कुशल विशेषज्ञ 
प्रशिक्षित करने , समाजवादी चेतना का निरूपण करने तथा 
देश की सुरक्षा को मज़बूत बनाने के लिए ज़रूरी क़दम 
उठाता है, विदेश आर्थिक संपर्कों के विस्तार तथा 
सुदृढ़ीकरण, सबसे पहले विश्व समाजवादी प्रणाली 
के सदस्य-देशों के साथ सहयोग के विकास के लिए 
प्रयत्नशील रहता है। 

संक्रमण-काल में सामाजिक-वर्गीय तथा राष्ट्रीय मुक्ति 
के ऐतिहासिक उद्देश्यों की पूर्त्ति की जाती है। राष्ट्रीय 
संकट का, जो समाजवादी क्रांति को जन्म देता है, 
समाधान हो जाता है, जब पिछड़े हुए देशों के औद्योगिक 
तथा क्ृषि-औद्योगिक राज्यों में परिणत होने, 
अर्द्ध-औपनिवेशिक अथवा औपनिवेशिक पराधीनता के, 
ज़मींदारों तथा पूंजीपतियों द्वारा किये जानेवाले शोषण 
के खत्म किये जाने, राजकीय स्वावलंबन तथा राष्ट्रीय 
मौलिकता का पुनरुत्थान तथा विकास किये जाने , जातीय 
असमानता तथा भेदभाव का अंत किये जाने के फलस्वरूप 
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समाजवाद की नींव रखी जाती है। शोषित उजरती 
मज़दूर --- सर्वहारा वर्ग--प्रभुत्वकारी वर्ग में परिणत 
हो जाते हैं और उत्पादन के मुख्य साधनों का अधिकारी बन 
जाते हैं, इस तरह , यह वर्ग मज़दूर शक्ति की खरीद-बिक्री 
का अंत कर देता है। मजदूर शक्ति विक्रेय वस्तु नहीं रह 
जाती , अत:, नक़द धन का पूंजी में परिवर्तित होना, 
पूंजीवादी संबंधों की पुनर्स्थापना असंभव हो जाती है। 
सोवियत संघ में संक्रमण-काल के लक्ष्य चौथे दशक 
के मध्य तक पूरे क्यिे गये, अर्थात्‌ इस देश 
में संक्रणकालीन अवधि लगभग दो दशाब्दियों तक जारी 
रही। अगर १६२७-१६२८ में अर्थव्यवस्था की ४७.३% 
स्थायी उत्पादन निधियों पर निजी स्वामित्व था , तो १६३७ 
में समाजवादी औद्योगीकरण तथा छोटे उत्पादकों 
(किसानों व दस्तकारों ) के सामूहिकीरण की सफल पुर्त्ति 
के परिणामस्वरूप कुल उत्पादन निधियों के ६०% भाग पर 
सर्वजनीन (राजकीय ) स्वामित्त और ८.७% भाग पर 
सहकारी स्वामित्व था। देश के लगभग €५% श्रमसक्षम 
लोग समाजवादी अर्थव्यवस्था में अथवा उससे घनिष्ठ रूप 
से संबंधित धंधों में लगे थे। क्रांति पूर्व १६१३ की तुलना 
में १६३७ में बड़े उद्योग के उत्पादन में ८ गुनी वृद्धि हुई। 
अर्थतंत्र की तकनीकी पुनर्सज्जा का काम पूरा हुआ जिसके 
परिणामस्वरूप उद्योग तथा कृषि के कुल उत्पादन में औद्यो- 
गिक उत्पादन का हिस्सा, जो १६२८ में ५४.५% 
के बराबर रहा, १६३७ में बढ़कर ७७.४% हो गया और 
कृषि उत्पादन का हिस्सा क्रमश: ४५.५% से घटकर 
२२.६% रह गया। साम्राज्यवादी और गृहयुद्ध तथा 
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विदेशी सशस्त्र हस्तक्षेप के कारण हुई आर्थिक बर्बादी 
के नतीजे में १६९२७-१६२८ में सोवियत संघ में १३ लाख 
बेरोज़गार थे, लेकिन सोवियत संघ के अर्थतंत्र के विकास 
की प्रथम पंचवर्षीय योजना (१६२८-१६३२) की सफल 
पूर्ति के फलस्वरूप देश की अर्थव्यवस्था की विभिन्‍न 
शाखाओं में १ करोड़ २५ लाख लोग लगाये गये। देश 
में बेरोजगार नहीं रह गये। बेराज़गारी का खात्मा 
समाजवाद की ऐतिहासिक उपलब्धि है। १६३२ से १६३७ 
तक सोवियत संघ के सभी जातीय जनतंत्रों तथा प्रदेशों 
के प्राथमिक एवं माध्यमिक स्कूलों में छात्रों की संख्या 
में ८० लाख की वृद्धि हुई और विशेष माध्यमिक तथा उच्च 
शिक्षा प्राप्त विशेषज्ञों की संख्या में वार्षिक वृद्धि दुगुनी 
से अधिक हो गयी। 

मंगोलिया में समाजवाद के सर्वाधिक महत्वपूर्ण 
आधार -- उत्पादन के साधनों पर सार्वजनिक स्वामित्व की 
व्यवस्था -- का निर्माण १६४० से १६६० तक की अवधि 
में किया गया। यह निजी पशुपालक किसानों के पूर्ण 
सामूहिकीकरण का फल था, जिसकी बुनियाद तीसरे दशक 
में डाली गयी , जब भूमि का राष्ट्रीयकरण किया गया था। 
१६६० में अर्थतंत्र की €६.६% स्थायी उत्पादन निधियों 
पर समाजवादी स्वामित्व था। देश का समाजवादी 
औद्योगीकरण शुरू किया गया। आर्थिक नियोजन तथा 
अर्थतंत्र के संचालन की प्रणाली स्थापित हुई। शिक्षा तथा 
राष्ट्रीय संस्कृति के विकास में विशाल प्रगतिशील परिवर्तन 
हुए। मगर चूंकि क्रांति से पहले मंगोलिया अत्यंत पिछड़ा हुआ , 
सामंतवाद के शिकजों में कसा हुआ देश था, इसलिए 
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समाजवाद के आर्थिक-तकनीकी आधार के निर्माण 
से संबंधित कई लक्ष्यों की पूर्त्ति में और कई वर्ष लगे। 

दूसरे विश्वयुद्ध के बाद समाजवाद की राह पकड़े 
अधिकांश यूरोपीय देशों में संक्रमण-काल का सातवें अथवा 
आठवें दशक तक समापन हुआ। इस तरह, बुल्गारिया 
में समाजवाद का आधार १६५८ तक, चेकोस्लोवाकिया 
में १६६० तक , हंगरी और रूमानिया में १६६५ तक और 
जर्मन जनवादी जनतंत्र में १६७१ तक रखा गया। १६७० 
में बुल्गारिया में €६.६%, हंगरी में €८५.८५%, 
रूमानिया में €८.५% , चेकोस्लोवाकिया में €८.४% , 
जर्मन जनवादी जनतंत्र में €५.१% स्थायी उत्पादन 
निधियों पर समाजवादी स्वामित्व था। पोलैंड तथा 
यूगोसलाविया में समाजवाद के निर्माण-कार्य के बहुत 
से लक्ष्य सफलतापूर्वक पूर्ण क्यि गये। मगर निजी 
खेतिहरों के सहकारीकरण तथा समाजवादी आर्थिक 
संचालन की व्यवस्था की स्थापना की प्रक्रिया इन देशों 
में अधिक धीमी गति से चली। 

कोरियाई लोक-जनवादी जनतंत्र में समाजवाद की 
आधारशिला रखी जा चुकी है। वियतनाम समाजवादी 
जनतंत्र में उसका निर्माण जारी है। 

लैटिन अमरीका के पहले समाजवादी राज्य -- 
क्यूबा-- ने अल्प काल में संक्रमणकालीन समस्याओं 
के समाधान में महत्वपूर्ण सफलताएं प्राप्त की हैं। वहां 
१६७० में सारा औद्योगिक माल समाजवादी उद्यमों 
में उत्पादित किया गया और कृषि के कुल उत्पादन 
में समाजवादी क्षेत्र का भाग ७०% के बराबर था। 
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समाजवाद की विजय की देश के क़ानूनों, प्रथमत: 
उसके संविधान में पुष्टि होती है। समाजवादी स्वरूप की 
नयी राजनीतिक तथा न्यायिक अधिसंरचना, नयी 
समाजवादी विचारधारा, नैतिकता एवं संस्कृति 
समाजवादी आर्थिक आधार के अनुरूप हो जाती हैं, उसके 
सुदृढ़ीकरण तथा विकास के ध्येय की सेवा करने लगती हैं। 
सोवियत संघ में १६३६ के संविधान ने समाजवाद की 
विजय पर मुहर लगायी। समाजवादी राज्य के प्रमुख क़ानून 
ने उसके नागरिकों के महान अधिकारों और स्वतंत्रताओं 
की घोषणा की , जैसे कि श्रम-विश्राम का अधिकार , शिक्षा 
पाने का अधिकार , वृद्धावस्था में आर्थिक भरण-पोषण का 
अधिकार, सभा-सम्मेलनों एवं विचार-अभिव्यक्ति की 
स्वतंत्रता, धार्मिक विश्वासों की स्वतंत्रता, जन-प्रदर्शनों 
की स्वतंत्रता, आदि। 

यह सुविदित है कि इस प्रकार के अधिकार अनेक पूंजी- 
वादी राज्यों के नागरिकों को भी औपचारिक रूप में दिये 
गये हैं। मगर बुरजुआ संविधानों और समाजवादी देशों 
के संविधानों में मूल अंतर यह है कि पूंजीवादी समाज 
में इन अधिकारों की केवल घोषणा की जाती है और उनकी 
वास्तविक गारंटी नहीं की जाती है, जबकि समाजवादी 
देशों में घोषित अधिकारों को सुनिश्चित करने पर ध्यान 
केंद्रित किया जाता है। उत्पादन के साधनों पर सार्वजनिक 
स्वामित्व दृढ़ आर्थिक आधार है जो श्रम-अधिकार , शिक्षा , 
विश्राम , वृद्धावस्था में अथवा कार्याक्षम हो जाने की हालत 
में आर्थिक भरण-पोषण के अधिकार के उपयोग की 
वास्तविक गारंटी करता है। राज्य तथा सहकारी संस्थाओं , 
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सार्वजनिक संगठनों के पास बहुत सी इमारतें हैं, जैसे कि 
क्लबघर , संस्क्तिभवन , आदि और इनकी बदौलत 
मेहनतकशों के सभा-सम्मेलनों की स्वतंत्रता को सुनिश्चित 
करना और सेनेटोरियमों, विश्रामगृहों, पर्यटन-केंद्रों , 
आदि की व्यापक व्यवस्था होने के फलस्वरूप श्रमिक जनों 
के समुचित विश्राम की व्यवस्था करना, विश्राम-अधिकार 
की वास्तविक गारंटी करना संभव है। श्रम-दिन तथा 
श्रम-सप्ताह के न्यायिक नियंत्रण, वार्षिक सवेतन छुट्टियों 
की व्यवस्था की बदौलत भी विश्राम के लिए समुचित 
परिस्थितियां पैदा की जाती हैं। सोवियत सरकार 
के अध्यादेश के अनुसार १६९१८ में ही ८ घंटे 
के श्रम-दिन की व्यवस्था लागू की गयी जबकि जारशाही 
के ज़माने में रूस में कार्य दिवस की अवधि इससे कही 
अधिक लंबी थी। उदाहरण के लिए , बालिग़ पुरुष औसतन 
साढ़े ११ घंटे रोज़ काम करते थे। 

समाजवाद का आर्थिक आधार और समाजवादी 
राजनीतिक एवं न्यायिक अधिसंरचना घनिष्ठ रूप 
से अंतरसंबंधित और एक दूसरे के विकास में सहायक 
होते हैं। अधिसंरचना समाजवादी समाज के विकास 
के सामाजिक-आर्थिक उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायता देती 
है, समाजवाद के आर्थिक आधार के विकास एवं 
सुदृढ़ीकरण में योग देती है। दूसरी ओर , समाजवाद का 
आर्थिक आधार केवल आर्थिक नहीं, वरन्‌ राजनीतिक 
तथा विचारधारात्मक लक्ष्यों की प्राप्ति में भी सहायक होता 
है। ये लक्ष्य सामाजिक विकास के दूरगामी कार्यक्रम 
के अनुरूप हैं, जिसका निर्धारण तथा कार्यान्वयन समाजवाद 
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एवं कम्युनिज़्म की दिशा में अभियान के हर ऐतिहासिक 
दौर में कम्युनिस्ट पार्टी तथा समाजवादी राज्य द्वारा किया 
जाता है। 

इस संबंध में कहना चाहिए कि हालांकि सोवियत संघ 
में समाजवाद का निर्माण मुख्यत: किया जा चुका है और 
सामाजिक-आर्थिक जीवन में उसकी जड़ें जम चुकी हैं, 
फिर भी समाजवाद की पूर्ण विजय के लिए कम से कम दो 
शर्तों की पूत्ति आवश्यक थी : समाजवाद की अगली , अधिक 
ऊंची मंजिल की ओर बढ़ना और संभव साम्राज्यवादी 
आक्रमण से समाजवादी उपलब्धियों की विश्वसनीय ढंग 
से रक्षा करना। कालांतर में १६४१-१६४५ के महान 
देशभक्तिपूर्ण युद्ध के बाद सोवियत देश में यह वांछित 
परिस्थिति उत्पन्न हुई। 

संक्रमण-काल पूरा होने और मुख्यतः: समाजवाद का 
निर्माण हो चुकने पर समाज समाजवाद के परिष्करण के 
ऐतिहासिक दौर में प्रवेश करता है। नयी सामाजिक- 
आर्थिक व्यवस्था की पूर्ण विजय की ओर अभियान के इस 
दौर में समाजवादी देशों के आर्थिक और सामाजिक- 
राजनीतिक जीवन में कुछ नये गुणात्मक परिवर्तन होते 
हैं, जब नये समाज की श्रेष्ठताओं का अधिक पूर्ण रूप 
से उपयोग किया जाता है। सर्वजनीन (राजकीय ) संपत्ति 
का भाग व महत्व बढ़ता जाता है और सहकारी स्वामित्व 
आर्थिक परिपक्वता के सोपान पर ऊपर चढ़ता है, राजकीय 
स्वामित्व के अधिकाधिक निकट आता जाता है। अर्थतंत्र 
की संरचना में और मेहनतकशों के सामान्य तथा 
व्यावसायिक प्रशिक्षण की व्यवस्था में प्रगतिशील परिवर्तन 
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होते जाते हैं। बहुजातीय समाजवादी राज्यों में जातियों 
के आर्थिक , राजनीतिक , सामाजिक व सांस्कृतिक सामीप्य 
का स्तर ऊंचा हो जाता है। सर्वहारा अधिनायकत्व का 
राज्य सर्वजनीन राज्य में परिणत हो जाता है जो कि समाज 
की बढ़ती हुई सामाजिक समरूपता की अभिव्यक्ति है। 
अंततः: समाजवादी देशों का आर्थिक एकीकरण उनके 
आर्थिक विकास का एक प्रमुख तत्व बन जाता है। 

समाजवाद के कम्युनिज़्म में संक्रमण के दीर्घकालीन 
ऐतिहासिक चरण के दौरान आर्थिक प्रणाली परिष्कृत होती 
है और शनै:-शनै: उसमें ऐसे परिवर्तन होते हैं जो भावी 
कम्युनिस्ट समाज की लाक्षणिकताएं हैं। यह समाजवाद 
के चहुंमुखी , नियोजित परिष्कार का दौर है। आठवें दशक 
में सोवियत संघ ने समाजवाद के निर्माण के नये दौर 
के लक्ष्यों की पूर्ति का कार्य शुरू किया। नौवें दशक 
में कई दूसरे समाजवादी राज्य भी इन लक्ष्यों की पूर्त्ति 
के निकट पहुंचे । 

इस दौर में वैज्ञानिक-प्राविधिक प्रगति के आधार पर 
देश के आर्थिक एवं सामाजिक विकास में यथासंभव तेज़ी 
लाना और समाजवादी अर्थतंत्र के विकास का सर्वांगीण 
सघनीकरण करना अत्यधिक महत्वपूर्ण लक्ष्य बन जाते 
हैं और उनकी पूर्ति के लिए यह आवश्यक है कि अर्थ- 
व्यवस्था की संरचना को नयी मांगों के अनुकूल बना दिया 
जाये , विस्तृत पुनरुत्पादन को सुसंतुलित किया जाये, 
नियोजन एवं संचालन की समुचित व्यवस्था की जाये , 
पूंजी निवेश तथा विभिन्‍न आर्थिक शाखाओं के लिए 
अनुदानों की नीति को बदल दिया जाये। आर्थिक कार्यों की 
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कारगरता एवं गुणवत्ता बढ़ाने के उद्देश्य से अर्थव्यवस्था 
का सघनीकरण तथा समाजवादी जीवन-पद्धति का परिष्कार 
कर सकने के लिए जरूरी है कि वैज्ञानिक-प्राविधिक क्रांति 
की उपलब्धियों का समाजवाद की श्रेष्ठताओं से पूर्ण 
समनन्‍्वयन किया जाये। इसलिए प्रत्येक आर्थिक शाखा 
में वैज्ञानिक-तकनीकी प्रगति का तीक्रीकरण , सार्वजनिक 
स्वामित्व, समाजवादी नियोजन, आर्थिक प्रबंध तथा 
मेहनतकशों की पहल व उत्साह, समाजवादी श्रमिक 
प्रतियोगिता के विकास का व्यापक उपयोग विशेष महत्व 
प्राप्त कर लेते हैं। 

कहने की ज़रूरत नहीं कि समाजवादी समाज 
के विकास के अलग-अलग चरणों के बीच कोई दीवार खड़ी 
नहीं है। छोटी निजी संपत्ति के समाजीकरण के कुछ 
उद्देश्य , जैसा कि हंगरी तथा जर्मन जनवादी जलनतंत्र 
के अनुभव से पता चलता है, समाजवाद के परिष्करण 
के दौर में पूरे किये जा सकते हैं। मगर समाजवाद 
के परिष्करण के दौर के लिए लाक्षणिक कतिपय उद्देश्यों 
की, उदाहरण के लिए, अर्थतंत्र के विकास के 
सघनीकरण के उद्देश्य की, संक्रमण-काल में, समाजवादी 
अर्थतंत्र के आधार के निर्माण के समय भी पूर्ति करना 
संभव है। इस दृष्टि से बुल्गारिया का अनुभव उल्लेखनीय है। 

बुल्गारिया वस्तुत: पहला समाजवादी देश था, जिसने 
संक्रमण-काल में ही अपना औद्योगिक विकास तेज़ करने 
के उद्देश्य से पारस्परिक आर्थिक सहायता परिषद 
के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय उत्पादन-विशिष्टीकरण की 
संभावना से सक्रिय रूप से लाभ उठाया। फ़ोर्कलिफ्ट 
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गाड़ियों तथा कुछ दूसरी क़िस्मों के औद्योगिक मालों 
के उत्पादन के क्षेत्र में बुल्गारियाई अर्थव्यवस्था 
के विशिष्टीकरण ने, जो संक्रमण-काल में शुरू हुआ, 
बुल्गारिया की अर्थव्यवस्था को अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी 
श्रम-विभाजन की प्रणाली में मिलाने तथा उत्पादन 
की कारगरता बढ़ाने के लक्ष्यों को पूरा करने की 
संभावना दी। 

१६५० से १६६० तक की अवधि में बुल्गारिया 
के कुल औद्योगिक उत्पादन में चार गुनी वृद्धि हुई। 
(हंगरी में उसी अवधि में औद्योगिक उत्पादन २.७ गुना, 
जर्मन जनवादी जनतंत्र में २.६ गुना, मंगोलिया में २.८ 
गुना, पोलैंड में ३.२ गुना, रूमानिया में ३.४ गुना, 
सोवियत संघ में ३. गुना और चेकोस्लोवाकिया में २.७ 
गुना बढ़ा।) आठवें दशक में बुल्गारिया विश्व समाजवादी 
मंडी में विद्युत तथा पेट्रोल फ़ोर्कलिफ्ट गाड़ियों, आदि का 
प्रमुख निर्यातक बन गया। प्रति व्यक्ति के पीछे रेडियो 
इलेक्ट्रॉनिक तथा कंप्यूटरों, संचार के यंत्र-साधनों 
के उत्पादन की दृष्टि से १६७४ में बुल्गारिया ने विश्व 
में तीसरा स्थान प्राप्त किया, जबकि समाजवादी क्रांति 
से पहले वह पिछड़ा हुआ क्ृषिप्रधान देश था। 

समाज के समाजवादी विकास के दूसरे तथा तीसरे 
चरणों के बीच सीमा अस्थिर है। विकसित समाजवाद 
के निर्माण के दौर में ही अनेक समाजवादी राज्य अर्थतंत्र 
के विकास के चहुंमुखी सघनीकरण के उद्देश्य की पूर्त्ति 
करने लगते हैं। सोवियत संघ के अनुभव के व्यापक 
उपयोग तथा विश्व समाजवादी प्रणाली के देशों के बीच 
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आपसी सहायता एवं सहयोग के विस्तार के फलस्वरूप 
इसकी संभावना पैदा होती है। 

कुल मिलाकर कहना चाहिए कि ऐसी ऐतिहासिक 
वस्तुस्थिति में जब एक नहीं, बल्कि अनेक देशों 
में समाजवाद का विकास हो रहा है, संक्रमण-काल में तथा 
समाजवाद के निर्माण के अगले दौर में भी सार्वजनिक 
उत्पादन की कारगरता का स्तर ऊपर उठाने की संभावनाएं 
तेजी से बढ़ती हैं। 


उपसंहार 


आइये, अब इस पुस्तिका में चर्चित विषयों पर 
विचार-विमर्श के निष्कर्ष निकालें। 

१९वीं तथा २०वीं सदियों के संधिकाल 
में विश्व की अर्थव्यवस्था कुल मिलाकर नये 
समाज, नयी सामाजिक-आर्थिक प्रणाली -- 
समाजवाद-- के लिए परिपक्व हो गयी थी। 
समाजवाद उत्पादन के साधनों के सार्वजनिक 
स्वामित्व पर आधारित है। वह श्रमिक जनगण 
के जीवन-स्तर के निरंतर उत्थान, उनके 
सर्वांगीण, सामंजस्यपूर्ण विकास के हेतु अर्थतंत्र 
के योजनाबद्ध संचालन की अपेक्षा करता है। 

पूंजीवाद तथा समाजवाद के बीच विशेष 
ऐतिहासिक काल--संक्रमण-काल--आता है 
जिसके अंदर समाजवाद का निर्माण मुख्यत: संपन्न 
होता है, मानव द्वारा मानव के शोषण तथा 
सामाजिक अन्याय का अंत किया जाता है, 
बहुपद्धतिमूलक अर्थतंत्र एकपद्धतिमूलक समाजवादी 
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अर्थतंत्र में परिणत हो जाता है। संक्रमण-काल उस समय 
आरंभ होता है, जब मजदूर वर्ग राज्यसत्ता की बागडोर 
संभालता है और समाजवादी राजनीतिक एवं न्यायिक 
अधिसंरचना का निर्माण होने पर, समाजवादी जीवन- 
पद्धति, समाजवादी, सामूहिकतावादी विचारधारा का 
प्राधान्य स्थापित होने पर उसका समापन होता है। 

समाजवाद की विजय होने पर भी संभवत: थोड़ी बहुत 
संख्या में अलग-थलग किसानों व दस्तकारों के छोटे-मोटे 
धंधे अथवा निजी व्यापारिक उद्यम बने रह सकते हैं। 
उसके अलावा समाजवादी अर्थतंत्र के आवश्यक अंग 
के रूप में किसानों , मजदूरों तथा कर्मचारियों की सहायक 
निजी खेतीबारी की व्यवस्था भी बनी रहती और विकसित 
होती है। उस व्यवस्था के विभिन्‍न रूप होते हैं। 

संक्रमण-काल घोर वर्गीय संघर्ष का दौर है। धराशा- 
यी किये जा चुके परंतु अपनी हार न माननेवाले , अभी 
काफ़ी शक्तिशाली बने हुए पूंजीवाद और उदीयमान , 
विकासशील , मज़बूत बन रहे, परंतु शुरू-शुरू में कमज़ोर 
समाजवाद के बीच यह संघर्ष चलता है। अंततः: समाजवाद 
विजय प्राप्त करता है, जो उसकी सामाजिक-आर्थिक 
श्रेष्ठाता का परिणाम होता है, न कि बल-प्रयोग का, 
हालांकि धराशायी शोषक वर्गों --पूंजीपतियों , ज़मींदारों , 
कुलकों -- के प्रतिरोध को दबाने के लिए वह बल-प्रयोग 
करने पर भी विवश होता है। 

विश्व पूंजीवाद की छंखला १६१७ में टूट गयी, जब 
रूस में महान अक्तूबर क्रांति की विजय हुई। पूंजीवाद 
के निर्विवाद आधिपत्य को चुनौती दी गयी। समाजवाद 
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द्रुत गति से विकसित होने और अधिक प्रगतिशील सामाजिक 
व्यवस्था के रूप में अपनी श्रेष्ठताएं प्रदर्शित करने लगा। 
ऐसी परिस्थितियों में विकास की पूंजीवादी अवस्था को 
लांघते हुए पिछड़े हुए देशों का सीघे-सीधे समाजवाद 
में संक्ररण संभव हुआ, जिसका प्रमाण मंगोलिया 
ने प्रस्तुत किया। दूसरे विश्वयुद्ध और विश्व समाजवादी 
शिविर की स्थापना के बाद समाजवाद में संक्रमण के लिए 
और अधिक अनुकूल परिस्थितियां पैदा हुईं। नये वाता- 
वरण में अनेक आंतरिक और बाह्य कठिनाइयों के बावजूद 
ऐसे राज्यों का आविर्भाव तथा सफल विकास संभव हुआ जो 
समाजवादी राज्यों की चहुंमुखी नि:स्वार्थ सहायता 
से समाजवादी परिवर्तनों के मार्ग पर बढ़ रहे हैं। यह मार्ग 
लंबा और कठिन है, क्रमानुगत परिवर्तनों का मार्ग है, 
जिसमें आर्थिक , सामाजिक , सांस्कृतिक तथा राजनीतिक 
विकास के कई चरण शामिल हैं। 

समाजवाद में संक्रमण की कुछ सामान्य 
नियमसंगतियां हैं जो भिन्‍न-भिन्‍न ढंग से व्यक्त होती हैं, 
विभिन्‍न रूपों में प्रकट होती हैं और जिनके कार्यान्वित होने 
की गति भी कभी तेज़ तो कभी धीमी होती है। ये सभी 
विशेषताएं समाजवाद के सिद्धांत तथा व्यवहार को समृद्ध 
बनाती हैं, प्रत्येक राष्ट्र समाजवाद के निर्माण के अनुभव 
के विश्व भंडार में अपना योग देता है। परंतु याद रखना 
चाहिए कि ये विशेषताएं सामान्य नियमसंगतियों को नहीं 
नकारतीं , इसके विपरीत उनकी पुष्टि करती हैं, उनके 
सर्वाधिक पूर्ण,  विविधरूपी कार्यान्वयन में सहायक 
होती हैं। नये समाज की ओर अभियान की अत्यधिक 
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मौलिक विशिष्टताएं उन देशों में देखने में आती हैं जो 
पूंजीवादी विकास की अवस्था को लांघकर समाजवाद की 
दिशा में बढ़ते हैं। मगर ये गहन मौलिक विशिष्टताएं मानव 
समाज के विकास की सामान्य नियमितताओं को नकारती 
नहीं , बल्कि उनकी पुष्टि करती हैं, हर प्रकार के शोषण 
तथा उत्पीड़न के सभी रूपों के खात्मे की अनिवार्यता 
एवं अवधद्यंभाविता को, एकमात्र मानवतावादी एवं 
न्यायपूर्ण समाज--समाजवाद--की ओर मानवजाति 
के अभियान के अदम्य स्वरूप को प्रमाणित करती हैं। 

फ्रांस की कम्युनिस्ट पार्टी की २५वीं कांग्रेस के नाम 
सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी के अभिनंदन-संदेश 
में कहा गया: कोई भी और कुछ भी विश्व घटना-प्रवाह 
के वस्तुपरक नियमों को रह नहीं कर सकता। इसका प्रमाण 
समाजवाद , राष्ट्रीय तथा सामाजिक मुक्ति के हित में विश्व 
के मंच पर शक्तियों के संतुलन का बदलता रहना है। 
जैसे कि का० मार्क्स और ब्ला० इठ् लेनिन ने भविष्यवाणी 
की थी, समाजवाद , जो हर राष्ट्र द्वारा सामान्य सिद्धांतों 
और अपनी विशेष परिस्थितियों तथा परंपराओं के अनुरूप 
निर्मित किया जाता है, मानवजाति के विकास की प्रमुख , 
निर्णायक प्रवृत्ति रहा है। 

समाजवाद की ओर मानवजाति का अदम्य अभियान 
साथ ही प्रगति, सामाजिक न्याय, आर्थिक और राष्ट्रीय 
समानता की ओर अभियान भी है। यह पृथ्वी पर स्थायी , 
सुदृढ़ शांति स्थापित करने का राजमार्ग, सभी देशों एवं 
जनगण के बीच पारस्परिक समभ, सहयोग और मैत्री 
प्रतिष्ठापित करने का मार्ग है। 


संक्षिप्त पारिभाषिक दब्दावली 


अधिग्रहण --- निजी स्वामी की संपत्ति का पूरी तरह अथवा 
आंशिक रूप से ज़ब्त किया जाना और राज्य की संपत्ति 
बनाया जाना। पूंजीवाद से समाजवाद में संक्रमण-काल 
में पूंजीवादी संपत्ति के राष्ट्रीयकरण का एक रूप। 

अनिवार्य खाद्यान्न अधिग्रहण -- समाजवादी राज्य द्वारा 
किसानों से फ़ाज़िल अनाज की हुक्मी वसूली की व्यवस्था 
जिसके ज़रिये फ़ौज की ज़रूरतें प्री की जाती थीं और 
देश के औद्योगिक केंद्रों की आबादी को खाद्यान्न की 
आपूर्ति की जाती थी। सोवियत जनतंत्र में विदेशी 
फ़ौजी दखलंदाज़्ी तथा गुहयुद्ध के काल 
में (१६१६-१६२० ) यह व्यवस्था लागू थी। १६२१ 
में उसकी जगह खाद्यान्न कर की व्यवस्था लागू की गयी। 

अर्थव्यवस्था का नियोजन--समाजवादी राज्य 
के आर्थिक-संगठनात्मक कार्यभार की पूर्ति तथा 
शासक कम्युनिस्ट ( मज़दूर ) पार्टी की आर्थिक नीति पर 
अमल की प्रमुख विधि। पूंजीवाद से समाजवाद 
में संक्रमण-काल में यह कार्य आरंभ होता है और 
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शनै:-शनै: अधिकाधिक आर्थिक प्रक्रियाओं को अपनी 
परिधि में खींच लेता है। नियोजन के माध्यम 
से समाजवादी राज्य सामाजिक श्रम-प्रक्रिया का संचालन 
करता है, समूचे समाज के पैमाने पर भौतिक निधियों 
के उत्पादन, वितरण तथा विनिमय की व्यवस्था 
करता है। 

आधार और अधिसंरचना--आर्थिक , उत्पादन-संबंध 
समाज का आर्थिक आधार हैं। प्रत्येक आर्थिक आधार 
के अनुरूप अधिसंरचना संबंधों तथा दृष्टिकोणों का 
साकल्य है (राजनीति, न्याय व्यवस्था, नैतिकता, 
धर्म, आदि और तत्संबंधी संगठन व संस्थाएं, 
अर्थात्‌ राज्य, पार्टियां, चर्च, आदि )। 

आर्थिक आत्मनिर्भरता (स्वावलंबन )--- समाजवादी 
अर्थतंत्र के नियोजित संचालन की लेखा प्रणाली। 
उसका आधार है उद्यम के उत्पादन खर्च तथा उसके 
आर्थिक परिणामों का तारतम्य, आमदनी के ज़रिये 
खर्च की भरपाई , उत्पादन की लाभकारिता,, अर्थप्रबंध 
सुधारने में श्रमिक समुदाय की आर्थिक दिलचस्पी का 
सुनिश्चित किया जाना, योजना के लक्ष्यों की पूर्त्ति 
के लिए उद्यम के उत्तरदायित्व को बढ़ाया जाना, 
प्राविधिक प्रगति की उपलब्धियों का व्यवहार में लाया 
जाना, प्राकृतिक साधनों एवं ऊर्जा का किफ़ा- 
यती उपयोग। 

आर्थिक क्षेत्र--अर्थतंत्र का निश्चित अंग, जिसके 
विशेष आर्थिक और सामाजिक लक्षण होते हैं, 
उदाहरण के लिए, समाजीक्ृत क्षेत्र अथवा निजी क्षेत्र , 
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कृषि अथवा उद्योग, आदि। कभी-कभी इस हछब्द का 
प्रयोग “ आर्थिक पद्धति ” के अर्थ में किया जाता है। 

आर्थिक नियम-- भौतिक निधियों एवं सेवाओं 
के उत्पादन, वितरण , विनिमय तथा उपभोग के क्षेत्र 
में विद्यमान आर्थिक परिघटनाओं के वस्तुपरक, 
मूलभूत, स्थायी, व्यापक संबंध तथा परस्पर 
निर्भरताएं। सामान्य आर्थिक नियमों के साथ-साथ 
(उदाहरणत: , उत्पादन-संबंधों के उत्पादक शक्तियों 
की प्रकृति के अनुरूप होने का नियम ), विशिष्ट नियम 
भी विद्यमान हैं (उदाहरणार्थ , पूंजीवादी अर्थव्यवस्था 
में लागू बेशी मूल्य का नियम , श्रमानुसार वितरण का 
नियम ), जो केवल किसी विशिष्ट उत्पादन-पद्धति 
के अंतर्गत कार्यरत होते हैं और इसके अलावा कुछ 
ऐसे नियम भी होते हैं, जो अनेक सामाजिक-आर्थिक 
विरचनाओं के लिए लाक्षणिक हैं (उदाहरणार्थ , मूल्य 
नियम )। 

आर्थिक नीति--समाजवादी राज्य, उसकी संचालक 
शक्ति --- कम्युनिस्ट (मजदूर ) पार्टी--की नीति का 
सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग। उसका लक्ष्य समाजवादी 
अर्थतंत्र का आधार रखना और तदनंतर विकसित 
समाजवाद का निर्माण एवं परिष्कार करना है। 

आर्थिक पद्धति--विशिष्ट प्रकार के उत्पादन-संबंधों 
की प्रणाली, उदाहरणत:, समाजवादी, राजकीय- 
पूंजीवादी , निजी पूंजीवादी, लघु माल उत्पादनवाली , 
आदिम पितृतंत्रात्मक पद्धति और पूजीवादपूर्व 
समाजों में -- आदिम क़बायली प्रथा तथा दास प्रथावाली 
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पद्धति। पूंजीवाद से समाजवाद के संक्रमण की 
लाक्षणिकता बहुपद्धतिमूलक अर्थव्यवस्था है। 

आर्थिक संबंध -- देखें --- उत्पादन-संबंध । 

आर्थिक हित--वर्गों तथा अन्य सामाजिक श्रेणियों 
के कार्यकलाप के प्रेरणादायक तत्व, जो समाज 
के अंतर्गत आर्थिक संबंधों द्वारा निर्धारित होते हैं। 

उत्पादक शक्तियां -- उत्पादन-साधनों तथा प्रशिक्षित 
अनुभवी श्रमिकों का साकल्य, जो प्राकृतिक साधनों 
के उपयोग के हेतु उत्पादन-साधनों से काम लेते हैं। इस 
प्रक्रिय के दौरान समाज के जीवन की भौतिक 
परिस्थितियों का पुनरुत्पादन होता है और स्वयं मनुष्य 
का विकास होता है। 

उत्पाद. का समाजीकरण--श्रम के ओऔज़ारों 
के परिष्कार, उत्पादन के पैमाने में वृद्धि, सामाजिक 
श्रम-विभाजन के विकास के फलस्वरूप होनेवाला 
उत्पादन के सार्वजनिक स्वरूप का विकास। पूंजीवाद 
की परिस्थितियों में यह प्रक्रिया अंतर्विरोधपूर्ण होती 
है, क्‍योंकि उत्पादन-संबंध उत्पादक शक्तियों 
के सार्वजनिक स्वरूप के अधिकाधिक प्रतिकूल सिद्ध हो 
रहे हैं। समाजवादी देशों में सभी कार्यक्षेत्रों 
में समाजीकरण व्याप्त होता है। 

उत्पादन की अराजकता --आर्थिक नियमों की स्वतःस्फूर्त 
कार्रवाई की परिस्थितियों में सामाजिक उत्पादन 
के विकास की अस्त-व्यस्तता , विसंगति। यह उत्पादन 
के साधनों के निजी स्वामित्व पर आधारित माल 
उत्पादन का लक्षण है। 
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उत्पादन-पद्धति -- भौतिक निधियों के निर्माण की विशिष्ट 
ऐतिहासिक पद्धति, उत्पादक शक्तियों तथा उत्पादन- 
संबंधों का समनन्‍्वय। तदनुरूप सामाजिक-आर्थिक 
विरचना का आधार। उत्पादन-पद्धतियों की अदला- 
बदली क्रांति के परिणामस्वरूप होती है। 

उत्पादन-संबंध --- सार्वजनिक उत्पादन तथा उत्पादन 
से उपभोग तक उत्पादित पदार्थों की गति की प्रक्रिया 
में लोगों के बीच स्थापित होनेवाले संबंध। 
वे स्वामित्व-संबंधों को व्यक्त करते हैं, जो उत्पादन 
के साधनों के वितरण की तथा सामाजिक उत्पादन 
की व्यवस्था में लोगों के स्थान (अर्थात्‌ समाज की 
वर्गीय संरचना ) को निर्धारित करते हैं। यह उत्पादक 
शक्तियों के अस्तित्व तथा विकास का सामाजिक 
रूप है। 

उत्पादन-संबंधों के उत्पादक वशाक्तियों के स्वरूप तथा 
विकास-स्तर के अनुरूप होने का नियम -- आर्थिक 
नियम , जो उत्पादक शक्तियों और उत्पादन-संबंधों 
के विकास के अंतर्सबंध एवं परस्पर निर्भरता को 
प्रतिबिंबित करता है। इस नियम के आधार पर एक 
सामाजिक व्यवस्था का दूसरी व्यवस्था में रूपांतरण 
संपन्‍न होता है। विषम वर्गीय अंतर्विरोधोंवाले समाजों 
में यह रूपांतरण सामाजिक क्रांति के परिणामस्वरूप होता 
है। 

कर--वे रक़में , जो व्यक्तियों तथा संस्थाओं से अनिवार्य 
रूप से राज्य द्वारा वसूल की जाती हैं। संक्रमण-काल 
में राज्य की कर-नीति वर्गीय स्वरूप रखती है, उसका 
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प्रयोजन पूंजीवादी तत्वों को परिसीमित करना तथा हटा 
देना है। 

किसानों का सहकारीकरण -- अलग-थलग निजी खेती 
में लगे किसानों के विभिन्‍न सहकारी संस्थाओं 
में शामिल होने की प्रक्रिया। पूंजीवाद से समाजवाद 
में संक्रमण के काल में कृषि के समाजवादी रूपांतरण 
का एक रूप | 

किसान-समुदाय -- आदिमकालीन क़बायली व्यवस्था 
के विघटन-काल में उभरनेवाला सामाजिक वर्ग। 
पूंजीवादपूर्व सामाजिक विरचनाओं में छोटे कृषकों 
का वर्ग जो परिवार के सदस्यों के श्रम के आधार पर 
निजी खेतीबारी करते हैं। पूंजीवादी समाज में किसान- 
समुदाय का श्रेणीकरण हो जाता है: सर्वहारा खेतिहर 
मजदूरों, अर्द्धसर्ववारा किसानों, मंभोले किसानों 
और शोषक कुलकों की श्रेणियां उभरती हैं। किसान एक 
ओर स्वामी और दूसरी ओर श्रमिक होता है और उसका 
यह दोहरा स्वरूप सर्वहारा वर्ग तथा बुर्जुआ वर्ग 
के बीच उसकी स्थिति को डांवांडोल बना देता है। 
श्रमिक किसान-समुदाय तथा मजदूर वर्ग के मूल हितों 
की समानता वर्ग-संघर्ष में उनके सहयोग की नींव है। 
समाजवादी समाज में किसान-समुदाय सहकारीकृत 
कृषकों का वर्ग है, जो बड़े पैमाने की सामूहिक 
खेतीबारी में लगा हुआ है। 

कम्प्राडोर बुजुआ वर्ग--आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए 
देशों के बुर्जुआ वर्ग का अंग, जो घरेलू और विदेशी 
मंडियों में विदेशी कंपनियों के साथ व्यापारिक 
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साभेदारी के संपर्क रखता है। उसके हित इजारेदार 
पूंजी के हितों से घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए होते हैं। 

कम्युनिज़्म --- पूंजीवाद का स्थान लेनेवाली सामाजिक- 
आर्थिक विरचना, जो उत्पादन के साधनों 
के सार्वजनिक स्वामित्व पर आधारित है। अधिक 
संकीर्ण अर्थ में--उस विरचना के विकास की 
द्वितीय, उच्चतर (समाजवाद की तुलना में ) अवस्था 
(पूर्ण कम्युनिज़्म )। वर्गहीन समाज जो अपने सदस्यों 
की पूर्ण सामाजिक समानता को सुनिश्चित करता है। 
कम्युनिज़्म का मूल सिद्धांत है: हरेक से उसकी 
क्षमतानुसार, हरेक को उसकी आवश्यकतानुसार 
वितरण । 

कृषि आर्तेल (कोलखोज़् )-- सोवियत संघ में सहकारी 
कृषि का संक्रमणकालीन अवधि में मुख्य और कालांतर 
में एकमात्र रूप। उत्पादन के मुख्य साधनों का 
समाजीकरण तथा सामूहिक श्रम उसका लक्षण है। कृषि 
आर्तेल समूहीकरण के फलस्वरूप पैदा हुए थे, वे राज्य 
की भूमि पर खेतीबारी करते हैं, जो उन्हें स्थायी रूप 
से उपयोग के लिए सौंपी गयी है। छोटे क्ृषि औज़ार 
सामूहिक फ़ार्म के सदस्य-किसानों की निजी संपत्ति 
हैं और वे निजी सहायक खेती के काम के लिए उन्हें 
इस्तेमाल करते हैं। कृषि आर्तेल की आमदनी का 
वितरण श्रम के हिसाब से किया जाता है। 

खाद्यान्न कर (जिंसी टैकस)-- १६२१-१६२३ 
में सोवियत राज्य के किसानों से वसूला जाता था ; नयी 
आर्थिक नीति का पहला क़दम। हर किस्म की फ़लल पर 
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वसंतकालीन बुवाई से पहले इस टैक्स की राशि तय 
की जाती थी। कर की अदायगी के बाद जो अनाज, 
आदि बच जाता था, किसानों को उसे बाज़ार में बेचने 
अथवा अपनी खेती सुधारने व बढ़ाने के लिए इस्तेमाल 
करने का अधिकार था। 

गोएलरो योजना--रूस के बिजलीकरण की राजकीय 
योजना--सोवियत जनतंत्र के अर्थतंत्र के 
पुनर्निर्माण एवं विकास की पहली एकीकृत दीर्घकालीन 
राजकीय योजना। ब्ला० इ० लेनिन के आदेश पर तथा 
उनके सहयोग से गोएलरो आयोग द्वारा १६२० 
में तैयार की गयी। १६३१ तक मुख्यतः पूरी की 
गयी। 

निजी पुंजीवादी पद्धति--पूंजीवादः से समाजवाद 
में संक्रमणकालीन अर्थतंत्र की एक पद्धति। उसमें 
उद्योग तथा व्यापार के निजी पूंजीवादी उद्यम और 
ग्रामीण क्षेत्रों के धनी किसानों --कुलकों -- की 
जमीन-जायदाद शामिल हैं। समाजवाद के निर्माण 
के दौरान यह पद्धति धीरे-धीरे सीमित की जाती है, 
हटायी जाती और अंततः: खत्म की जाती है। 

निजी सहायक खेती-- सहकारी क्ृषि फ़ार्मों के सदस्यों 
और मजदूरों तथा सरकारी कर्मचारियों की निजी खेती 
की व्यवस्था (पशु-पक्षी पालन, बाग़बानी , छोटे पैमाने 
पर साग-सब्जियों की खेती ), जिसके लिए राज्य और 
सहकारी फ़ार्म लोगों को व्यक्तिगत उपयोग के लिए 
ज़मीन के छोटे टुकड़े प्रदान करते हैं। 

नैस्गिक (विनिमयहीन ) अर्थव्यवस्था -- ऐसी अर्थ- 


१७४ 


व्यवस्था जिसमें उत्पाद बाज़ार में बेचने के लिए नहीं, 
बल्कि स्वयं उत्पादकों की ज़रूरतें पूरी करने के लिए 
तैयार किये जाते हैं। पूंजीवादपूर्व संबंधों के अवशेषों 
के अर्थव्यवस्था में बने रहने के कारण वह पूंजीवाद 
से समाजवाद में संक्रमण-काल में कई देशों में मौजूद 
होती है। 

सालों के उत्पादन तथा वितरण का भज़्दूरों द्वारा 
नियंत्रण -- पूंजीवादी अर्थतंत्र में सर्वहारा वर्ग के 
क्रांतिकरी हस्तक्षेप का एक रूप। रूस में 
फ़रवरी-अक्तूबर १६१७ में लागू किया गया। 
सभी देशों में समाजवादी क्रांति के बाद उद्योग 
तथा यातायात के राष्ट्रीयकरण का संक्रमणकालीन 
उपाय। 

पितृतंत्रात्मक पद्धति -- आदिम खेती अथवा खानाबदोश 
पशुपालन की विनिमयहीन व्यवस्था जो बड़े 
पितृतंत्रात्मक परिवारों के सदस्यों द्वारा चलायी जाती 
है। उसमें आदिमकालीन क़बायली व्यवस्था के कुछ 
अवशेष भी विद्यमान होते हैं। पिछड़े हुए देशों अथवा 
क्षेत्रों में संक्रणकालीन अवधि में स्वावलंबी आर्थिक 
पद्धति के रूप में मौजूद होती है। 

पुनरुत्पादन --- उत्पादन की अनवरत गति तथा पुनर्नवीकरण 
की प्रक्रिया। संक्रमण-काल की परिस्थितियों 
में समाजवादी उद्योग के विस्तृत पुनरुत्पादन और छोटे 
पैमाने की निजी खेतीबारी के साधारण (अर्थात्‌ पहले 
जितनी मात्रा में ) पुनरुत्पादन के बीच अंतर्विरोध मौजूद 
रहता है। अलग-थलग किसानों को सामूहिक 
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समाजवादी क्षषि उत्पादन की राह पर लाने की बदौलत 
यह अंतर्विरोध दूर किया जाता है। 

पुंजीवाद --- असाध्य अंतर्विरोधों से ग्रस्त सामाजिक- 
आर्थिक विरचना, जो उत्पादन के साधनों के निजी 
स्वामित्व तथा पूंजीपतियों द्वारा उजरती श्रमिकों 
के शोषण पर आधारित है। पूंजीवाद के विकास 
के साथ उसके अंतर्विरोध उग्र बनते जाते हैं, 
समाजवाद के भौतिक पूर्वाधार रखे जाते हैं, 
पूंजीवाद की क़ब्र खोदनेवाला सर्वहारा वर्ग मज़बूत 
बनता है। 

पुंजीवाद का मूल अंतर्विरोध -- उत्पादन के सार्वजनिक 
स्वरूप तथा अधिग्रहण के निजी पूंजीवादी रूप के 
बीच अंतर्विरोध। वह उत्पादक शक्तियों तथा 
उत्पादन-संबंधों के बीच अंतर्विरोध इंगित करता है 
और श्रम एवं पूंजी के विषम अंतर्विरोध में प्रकट 
होता है। 

पुंजीवाद से समाजवाद में संक्रमण-काल में अर्थतंत्र का 
बहुपद्धतिमुलक स्वरूप --- भिन्‍न आर्थिक पद्धतियों का 
सहअस्तित्व और संघर्ष। पद्धतियों में मुख्य 
हैं -- समाजवादी , पूंजीवादी और लघु माल उत्पादन 
की आर्थिक पद्धति। 

बुजुआ वर्ग --पूंजीवादी समाज का प्रभुत्वशाली वर्ग , जो 
उत्पादन के मुख्य साधनों का स्वामी होता है और 
उजरती श्रमिकों का शोषण करते हुए बेशी मूल्य हथिया 
लेता है। संक्रमण-काल में राजनीतिक अधिकार और 
आर्थिक प्रभुत्व गंवाकर बुर्जुआ वर्ग पूंजीवाद को 
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बहाल करने के लिए , मज़दूर वर्ग की सत्ता , समाजवादी 
राज्य के विरुद्ध संघर्ष करता है। 

भूमि का राष्ट्रीयकरण --- निजी भूमि को राज्य की संपत्ति 
बनाया जाना। संक्रमण-काल में सोवियत संघ तथा 
मंगोलिया में संपन्‍न हुआ। भूमि का रराष्ट्रीयकरण 
कृषि व्यवस्था में समाजवादी परिवर्तनों के लिए 
सर्वाधिक अनुकूल परिस्थितियां पैदा करता है। जिन 
देशों में भूमि के राष्ट्रीयकरण के लिए ऐतिहासिक 
परिस्थितियां परिपक्व नहीं हो चुकी हैं , वहां समाजवादी 
राज्य जमीन का बंटवारा करता है और निजी 
संपत्ति के रूप में उसे श्रमिक किसानों के हवाले कर 
देता है। 

मज़दूर वर्ग--आधुनिक समाज का एक मुख्य वर्ग, 
पूंजीवाद से समाजवाद में संक्रमण की ऐतिहासिक 
प्रक्रिया की प्रमुख चालक शक्ति। पूंजीवादी समाज 
में मज़दूर वर्ग (सर्वहारा) उत्पादन के साधनों 
से वंचित है। सर्वहारा वर्ग के अधिनायकत्व की 
स्थापना के पद्चात्‌ वह प्रभुत्वकारी वर्ग बन जाता है, 
अर्थव्यवस्था के संचालन की बागडोर अपने हाथ में ले 
लेता है और समाजवाद के निर्माण के हेतु अपने 
अधिकार का उपयोग करता है। 

सानव हारा सानव का शोषण--मुख्य उत्पादन- 
साधनों (सामंतवादी समाज में--भूमि, पूंजीवादी 
समाज में ---कल-कारखानों ) का स्वामित्व-अधिकार 
रखनेवाले वर्ग द्वारा उत्पादकों के श्रम फलों का 
नि:शुल्क हथियाया जाना। केवल समाजवाद की विजय 
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होने पर, उत्पादन के साधनों के निजी स्वामित्व 
की व्यवस्था के निवारण के बाद मानव द्वारा 
मानव के शोषण का और शोषक वर्गों का अंत किया 
जाता है। 

माल-- श्रम का फल, जो अपने उपभोग के लिए नहीं, 
वरन्‌ विक्रय के लिए पैदा किया जाता है। पूंजीवाद 
से समाजवाद में संक्रमण-काल की परिस्थितियों 
में समाजवादी उद्यमों द्वारा उत्पादित मालों की गति 
नियोजित ढंग से होती है, वे उत्पादन के साधनों 
के निजी स्वामित्व के आधार पर उत्पादित मालों 
से भिन्‍न सामाजिक स्वरूप ग्रहण करते हैं। 

मुआवज्ञा ( प्रतिदान )-- समाजवादी राष्ट्रीयकरण का एक 
रूप , जिसके अंतर्गत सर्वहारा राज्य राष्ट्रीयक्ृत उद्यमों 
के मूल्य का पूर्ण अथवा आंशिक प्रतिदान उनके भूतपूर्व 
स्वामियों को करता है। 

मुद्रा-- विशेष प्रकार का माल, जो माल-विनिमय 
में सार्विक तुल्यमान की भूमिका अदा करता है। 

यूटोपियन समाजवाद --- आदर्श समाज , यानी ऐसे समाज 
की धारणा , जो साभी संपत्ति पर आधारित हो , जिसमें 
स्वतंत्र श्रम अवश्यंभावी हो और उसके फलों का 
न्यायपूर्वक वितरण हो। उत्पादन के साधनों के निजी 
स्वामित्व पर आधारित समाज की कटु आलोचना करते 
हुए महान कल्पनावादी समाजवादियों सेंट-सीमोन , 
शार्ल फुरिये, आर० ओवेन ने अद्भुत दूरदर्शिता 
से भावी समाजवादी समाज के कुछ लक्षणों का 
पूर्वानुमान लगाया था। यूटोपियन समाजवाद का० 
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मार्क्स और फ्रे० एंगेल्स के सिद्धांत का एक स्रोत सिद्ध 
हुआ, जिन्होंने समाजवाद को कल्पना से विज्ञान 
में परिणत किया। 

योजनाबद्ध , सानुपातिक विकास का नियम -- समाजवाद 
का आर्थिक नियम , जो उत्पादन की विभिन्‍न शाखाओं 
तथा रूपों के विकास के आवश्यक संतुलन को बनाये 
रखने के आधार पर एक संपूर्ण इकाई के रूप 
में अर्थतंत्र के समन्वित संचालन की आवश्यकता को 
व्यक्त करता है। 

राजकीय-इजारेदार पूंजीवाद-- इजारेदार पूंजीवाद 
के विकास की वह अवस्था, जिसमें पूंजीवाद को 
सुरक्षित रखने तथा अधिकतम लाभ पाने के उद्देश्य 
से इजारेदारियों की शक्ति को बुर्जुआ राज्य 
के अधिकार से मिलाया जाता है। यह पूंजीवाद 
के अंतर्गत समाजीकरण का अधिकतम ऊंचा स्तर और 
समाजवाद का पूर्ण भौतिक पूर्वाधार है। 

राजकीय पुंजीवाद --पूंजीवादी अर्थतंत्र में राज्य की भा- 
गीदारी। संक्रमण-काल में यह एक सामाजिक-आर्थिक 
पद्धति है। टुटपुंजिया अराजक तत्वों को लगाम लगाने 
और उत्पादक शक्तियों के विकास में तेज़ी लाने 
के लिए सर्वहारा अधिनायकत्व द्वारा प्रयुक्त किया 
जाता है। 

राजनीति --- वर्गों, जातियों और अन्य सामाजिक श्रेणियों 
के संबंधों का कार्यक्षेत्र, जिसका मूल है राज्यसत्ता 
को ग्रहण करने, उसे अपने पास रखने तथा उसका 
उपयोग करने का प्रश्न; सामाजिक समुदायों तथा 
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अलग-अलग व्यक्तियों की राज्य के मामलों में शिरकत , 
उसके कार्यकलाप के तौर-तरीक़ों, उद्देश्यों तथा 
अंतर्य का निर्धारण । 

राज्य -- निश्चित वर्ग की राजनीतिक सत्ता का संगठन। 
निजी स्वामित्व के आविर्भाव तथा समाज के परस्पर 
विरोधी वर्गों में विभाजन के साथ राज्य का अभ्युदय 
हुआ। वह प्रभुत्वशाली वर्ग के अधिकारों एवं हितों की 
रक्षा और पुष्टि करता है। 

राष्ट्रीय आय-- एक वर्ष के भीतर भौतिक उत्पादन 
के क्षेत्र में कुल नवनिर्मित मूल्य अथवा उसके समकक्ष 
सकल सार्वजनिक पदार्थ का भाग। समाजवादी देश 
में यह जनता की निरंतर बढ़ती आवश्यकताओं की पूर्त्ति 
तथा उत्पादन के विस्तार का स्रोत है। 

लघु माल उत्पादन की आर्थिक पद्धति--संक्रमणकालीन 
अवधि में एक मुख्य आर्थिक पद्धति जिसमें निजी खेती 
करनेवाले किसान और दस्तकार शामिल हैं। वह एक 
ओर , समाजवादी पद्धति और दूसरी ओर , निजी पूंजी- 
वादी आर्थिक पद्धति से प्रभावित होती है। श्रमजीवी 
किसानों तथा दस्तकारों को यथासंभव सहायता देते हुए 
सर्वहारा अधिनायकत्व समाजवाद की ओर अभियान 
में उनको शामिल करता है। 

लघु माल उत्पादन की व्यवस्था-- उत्पादन के साधनों 
के निजी स्वामित्व और माल उत्पादक के व्यक्तिगत श्रम 
तथा उसके परिवार के सदस्यों के श्रम पर आधारित 
माल उत्पादन की व्यवस्था। वह हर दिन, हर क्षण 
पूंजीवाद तथा बुर्जुआ वर्ग को स्वतःस्फूर्त ढंग से तथा 
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बड़े पैमाने पर जन्म देती है (ब्ला० इ० लेनिन)। 
पूंजीवाद से समाजवाद में संक्रमण-काल में लघु माल 
उत्पादन की व्यवस्था उत्पादन-सहकारिता के माध्यम 
से बड़ी समाजवादी अर्थव्यवस्था में परिणत हो 
जाती है। 

वर्ग-संघर्ष --- असाध्य अंतर्विरोधों से ग्रस्त सभी समाजों 
की चालक शक्ति। भिन्‍न वर्गों के बीच, जिनके हित 
एक दूसरे के प्रतिकूल, विषम होते हैं, यह संघर्ष 
चलता रहता है। वर्ग-संघर्ष का सर्वोच्च रूप सामाजिक 
क्रांति है। पूंजीवाद से समाजवाद में संक्रमण-काल 
में श्रमिक किसान-समुदाय के सहयोग से मजदूर वर्ग 
सत्ताच्युत शोषक वर्गों के विरुद्ध समाजवाद के हित 
में 'जीवन-मरण ' का वर्ग-संघर्ष चलाता है। 

विकास का गशैरपूंजीवादी म्लार्ग --क्रांतिकारी प्रक्रिया, जो 
अधिकांश भूतपूर्व. उपनिवेशों तथा अर्द्धउपनिवेशों 
के लिए लाक्षणिक आर्थिक और सामाजिक पिछड़ेपन 
की हालतों में समाजवाद के निर्माण का पूर्वाधार स्था- 
पित करती है। उसकी बदौलत विकास की पूंजीवादी 
अवस्था को लांघना अथवा उसकी अवधि को घटाना तथा 
समाजवादी परिवर्तनों के लिए पूर्वाधार का निर्माण 
करना संभव होता है। 

विकाससान देश--स्वाधीन राज्यों का समूह जो 
साम्राज्यवादी राज्यों द्वारा उपनिवेशी तथा अर्द्ध- 
उपनिवेशी शोषण के परिणामस्वरूप आर्थिक और 
सामाजिक विकास की दृष्टि से पूंजीवादी तथा 
समाजवादी देशों से पिछड़ गये। विकासमान देश 
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अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को अधिकारों की समानता पर 
आधारित करने के लिए संघर्ष करते हैं। कई ऐसे 
देशों ने समाजवादी परिवर्तनों के मार्ग पर पदार्पण 
किया है। 

विचारधारा --- राजनीतिक , न्यायिक, नैतिक, कलात्मक 
तथा दार्शनिक विचारों और धारणाओं की प्रणाली। 
वर्गीय समाज में विचारधारा का वर्गीय स्वरूप होता है , 
वह निश्चित वर्गों के हितों को अभिव्यक्त करती है। 

विदेश व्यापार का एकाधिकार-- विदेश व्यापारिक 
आदान-प्रदान पर समाजवादी राज्य का एकाधिकार। वह 
विश्व पूंजीवादी मंडी की अराजकता के कुप्रभाव 
से देश को सुरक्षित करता है। 

व्यापार --- अर्थव्यवस्था की वह शाखा, जो मालों 
के क्रय-विक्रय का कार्यभार संभालती है। पूंजीवाद 
से समाजवाद में संक्रमण-काल में व्यापार उद्योग तथा 
कृषि में तारतम्य स्थापित करने तथा श्रमजीवी किसान- 
समुदाय के साथ मज़दूर वर्ग का सहयोग सुदृढ़ बनाने 
में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। 

श्रमानुसार वितरण का नियम--समाजवाद का आर्थिक 
नियम , जो समूचे समाज के हित में प्रत्येक श्रमसक्षम 
व्यक्ति के श्रम के परिमाण एवं गुण तथा समाज द्वारा 
इस व्यक्ति को दिये जानेवाले पारिश्रमिक के बीच 
समुचित संतुलन बनाये रखने की मांग करता है। 

संपत्तिहरण (ज़ब्ती )-- एक सामाजिक वर्ग द्वारा अन्य 
सामाजिक वर्ग की संपत्ति का (बेमुआवज़ा अथवा 
प्रतिदान सहित) बलपूर्वक अधिग्रहण। समाजवादी 
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क्रांति के समय सर्वहारा वर्ग बुर्जआ वर्ग की संपत्ति 
का अधिग्रहण करता है। 

समाजवाद --- कम्युनिस्ट सामाजिक-आर्थिक विरचना की 
प्रथम अथवा निचली अवस्था। उत्पादन के साधनों 
के सार्वजनिक स्वामित्व (सर्वजनीन तथा सहकारी 
स्वामित्व) और शोषण से मुक्त, समान अधिकार 
रखनेवाले नागरिकों के स्वतंत्र संयुक्त श्रम पर 
आधारित है। समाज के सभी सदस्यों की सुख-समृद्धि 
और स्वतंत्र चहुंमुती विकास के हेतु, प्रत्येक 
से उसकी क्षमतानुसार और प्रत्येक को उसकी श्रमानु- 
सार सिद्धांत के अनुसार समाजवाद का विकास होता 
है। पूंजीवाद से समाजवाद में संक्रमण का समाजवाद 
के निर्माण के साथ समापन होता है। तदनंतर समाज 
परिष्करण के दौर की ओर बढ़ने लगता है। 

समाजवाद का आर्थिक-तकनीकी आधार -- समाजवादी 
समाज की उत्पादक शक्तियों के भौतिक, ठोस तत्वों 
(श्रम के साधनों तथा वस्तुओं ) का साकल्य , साथ ही 
सामाजिक उत्पादन की टेक्नोलाजी तथा संगठन, 
उत्पादन के साधनों के समाजवादी स्वामित्व पर 
आधारित बडा मशीनी उत्पादन। 

समाजवाद का बुनियादी आर्थिक नियम--समाजवादी 
अर्थतंत्र के विकास का नियम (संक्रमणकालीन अवधि 
में समाजवादी आर्थिक पद्धति के विकास का नियम जो 
संपूर्ण अर्थतंत्र के विकास को प्रभावित करता है)। वह 
परिष्कृत प्रविधि के आधार पर उत्पादन के निरंतर 
विकास एवं सुधार के माध्यम से समाज के सभी सदस्यों 
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की खुशहाली तथा चहुंमुखी उन्‍नति की आवश्यकता को 
अभिव्यक्त करता है। 

समाजवादी ओऔद्योगीकरण --अर्थतंत्र के सभी क्षेत्रों, 
प्रथमत: उद्योग में बड़े मशीनी उत्पादन के निर्माण की 
प्रक्रिय , जिसका उद्देश्य समाजवादी उत्पादन-संबंधों 
के प्राधान्य को सुनिश्चित करना है। समाजवादी औद्यो- 
गीकरण योजनाबद्ध ढंग से, तीव्र गति से, मुख्यतः 
आंतरिक संचय-स्रोतों के माध्यम से संपन्‍न किया 
जाता है। 

समाजवादी क्रांति--सामाजिक क्रांति का उच्चतम रूप , 
जिसके फलस्वरूप पूंजीवाद से कम्युनिस्ट सामाजिक- 
आर्थिक विरचना में संक्रमण संपन्‍न होता है। इस क्रांति 
का निर्णायक क़दम है मज़दूर वर्ग द्वारा राज्य 
में सत्ताग्रहण, सर्वहारा अधिनायकत्व की स्थापना। 
कम्युनिस्ट (मजदूर ) पांर्टी के निर्देशन में राज्यसत्ता 
ग्रहण करके मज़दूर वर्ग समाजवाद के निर्माण के लिए 
उसका उपयोग करता है। 

समाजवादी जनतंत्र --- राज्य का रूप एवं लोक-शासन और 
समाजवाद की संपूर्ण राजनीतिक प्रणाली के संगठन का 
ढंग, जो श्रमजीवी जनता की सत्ता, सभी नागरिकों 
के अधिकारों की समानता और व्यक्ति की स्वतंत्रता की 
अभिपुष्टि करता है। 

समाजवादी पद्धति--पूंजीवीद. से समाजवाद 
में संक्रणकालीन अवधि में प्रमुख आर्थिक पद्धति। 
उसमें राजकीय समाजवादी उद्यम तथा समाजवादी नमूने 
की सहकारी संस्थाएं समाविष्ट होते हैं। अपनी 
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श्रेष्ठाओं तथा राज्य द्वारा समर्थन के फलस्वरूप 
समाजवादी पद्धति तीत्र गति से विकसित होती है और 
अर्थव्यवस्था की प्रधान तथा कालांतर में एकमात्र पद्धति 
का रूप धारण करती है। 

समाजवादी प्रतियोगिता --- समाजवादी अर्थतंत्र के विकास 
की एक त्वरक शक्ति। समाजवादी प्रतियोगिता 
में शरीक होनेवाले श्रमिक अपनी भलाई तथा समाज की 
भलाई के लिए काम करते हुए श्रम क्षेत्र में सर्वोत्तम 
परिणाम प्राप्त करने की चेष्टा करते हैं, पिछड़नेवाले 
साथियों को सहायता देते हैं, आगे निकल गये श्रमिकों 
के बराबर हो जाने तथा उनसे भी आगे निकलने की 
कोशिश करते हैं। इस प्रकार, अर्थतंत्र की उन्‍नति की 
गारंटी की जाती है। समाजवादी प्रतियोगिता का 
आंदोलन सोवियत संघ में उत्पन्न हुआ, उसके विभिन्‍न 
रूप अस्तित्व में आये जैसे कि कम्युनिस्ट शनिवारीय 
श्रमदान (सुब्बोत्निक ), अग्रणी श्रम-आंदोलन, 
सस्‍्तखानोव आंदोलन, आदि। 

समाजवादी राष्ट्रीयकरण --- निजी उद्यमों तथा आर्थिक 
शाखाओं को समाजवादी राज्य की संपत्ति बनाया जाना। 
बेमुआवजे अधिग्रहण (ज़ब्ती ) के माध्यम से अथवा 
पूरा या आंशिक प्रतिदान (मुआवज़ा) देकर किया 
जाता है। 

समाजवादी स्वामित्व-- उत्पादन के साधनों पर 
सार्वजनिक स्वामित्व, समाजवाद की आर्थिक प्रणाली 
का आधार। उत्पादन के मुख्य साधन सर्वजनीन तथा 
राजकीय संपत्ति और सहकारी (सामूहिक ) फ़ार्मों 
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के उत्पादन-साधन तथा अन्य जायदाद सहकारी संपत्ति 
होते हैं। विभिन्‍न सामाजिक संगठनों की संपत्ति 
भी समाजवादी संपत्ति है। 

समाजवादी सहकारीकरण --- माल के साभे उत्पादन तथा 
उसकी प्रोसेसिंग अथवा बिक्री के उद्देश्य से लघु माल 
उत्पादकों का संगठन। उसका समाजवादी स्वरूप देश 
में मज़दूर वर्ग की राजनीतिक सत्ता, उत्पादन 
के साधनों पर राजकीय सर्वजनीन स्वामित्व 
के प्राधान्य, श्रमिक किसान-समुदाय के साथ मजदूर 
वर्ग के सहयोग द्वारा निर्धारित होता है। 

सर्वहारा अधिनायकत्व--मज़दूर वर्ग की राज्यसत्ता। 
समाजवादी क्रांति के फलस्वरूप स्थापित होता है और 
पूंजीवाद से समाजवाद में संक्रमण-काल 
में अस्तित्वमान होता है। 

सांस्कृतिक क्रांति--पूंजीवाद से समाजवाद में संक्रमण- 
काल में समाजवादी परिवर्तनों का एक अंग, देश 
के आत्मिक विकास में बुनियादी मोड़ , विकास का ऐसा 
चरण जब समाजवादी शिक्षा-व्यवस्था का निर्माण किया 
जाता है, बुर्जुआ बुद्धिजीवी समुदाय का पुनर्शिक्षण और 
नये , समाजवादी बुद्धिजीवी समुदाय का आविर्भाव तथा 
विकास होता है, मार्क्सवादी-लेनिनवादी विचारधारा , 
समाजवादी संस्कृति का प्रसार होता है। 

सामंतवाद --- असाध्य वर्गीय अंतर्विरोधमूलक सामाजिक- 
आर्थिक विरचना, जो दासप्रथा का स्थान लेती है। 
सामंती समाज के मुख्य वर्ग हैं भूस्वामी सामंत 
और उनके अधीनस्थ किसान। सामंती स्वामित्व 
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के साथ-साथ श्रम के औज़ारों तथा व्यक्तिगत 
श्रमाधारित निजी धंधों के उत्पादों पर दस्तकारों का 
निजी स्वामित्व भी मौजूद होता है । संक्रमणकालीन 
दीर्घावधि में कुछ देशों में तथा पूंजीवादी देशों 
में लंबे अरसे तक सामंतवाद के अवशेष बने रहते हैं। 
रूस में अक्तूबर समाजवादी क्रांति ने सामंतवाद 
- के अवशेषों का अंत कर दिया । 


सामाजिक-आर्थिक  विरचना-- समाज का निश्चित 


ऐतिहासिक रूप है, जिसके लिए उत्पादक शक्तियों का 
निश्चित विकास-स्तर , उत्पादन-संबंधों का निश्चित 
प्रकार और आर्थिक आधार के अनुरूप अधिसंरचना 
लाक्षणिक होता है। इतिहास में पांच सामाजिक-आर्थिक 
विरचनाएं हुई हैं: आदिम-सामुदायिक प्रथा , दास प्रथा , 
सामंतवाद , पूंजीवाद और कम्युनिज़्म (समाजवाद )। 
सामाजिक वर्ग---  ...लोगों के बड़े-बड़े समुदाय, जो 
सामाजिक उत्पादन की ऐतिहासिक रूप से निर्धारित 
प्रणाली में अपने स्थान , उत्पादन-साधनों के प्रति अपने 
संबंध (अधिकतर मामलों में क़ानून द्वारा निर्दिष्ट 
तथा निरूपित ), श्रम के सामाजिक संगठन में अपनी 
भूमिका और फलस्वरूप सामाजिक संपदा के उस भाग 
के, जिसे वे इस्तेमाल करते हैं, पैमाने और उसे प्राप्त 
करने के ढंग की दृष्टि से एक दूसरे से भिन्‍न होते हैं 
(ब्ला० इ० लेनिन, महान सूत्रपात , १६१६)। 
साम्राज्यवाद -- इजारेदार पूंजीवाद, पूंजीवाद की चरम 
अवस्था , समाजवादी क्रांति की पूर्ववेला। 

सोवियत संघ में कृषि का सामृहिकीकरण --- छोटे किसानों 


१८७ 


के बड़े सहकारी समाजवादी फ़ार्मों (सामूहिक फ़ार्मो) 
में स्वेच्छापूर्ण सम्मिलन की प्रक्रिया; ब्ला० इ० लेनिन 
की सहकारिता-योजना के आधार पर संपन्न किया गया 
(१६२६€-१६३२)। कृषि का सामूृहिकीकरण ग्रामीण 
धनिकों -- कुलकों -- के विरुद्ध घोर वर्ग-संघर्ष की 
परिस्थितियों में हुआ। 

हिसाब-किताब और निरीक्षण--- समाजवादी राज्य द्वारा 
नियोजित समाजवादी आर्थिक प्रबंध की महत्वपूर्ण 
शर्तें। हिसाब-किताब और निरीक्षण की राष्ट्रव्यापी 
व्यवस्था की स्थापना पूंजीवाद से समाजवाद 
में संक्रणकालीन अवधि में समाजवाद के निर्माण का 
एक प्रमुख उद्देश्य है। 


पाठकों से 


प्रगति प्रकाशन इस पुस्तक की विषयवस्तु , 
अनुवाद और डिज़ाइन के बारे में आपके विचार 
जानकर आपका अनुगृहीत होगा। आपके अन्य 
सुभाव प्राप्त करके भी हमें बड़ी प्रसन्‍नता होगी। 

कृपया हमें इस पते पर लिखिये : 

प्रगति प्रकाशन , 

१७, जूबोव्स्की बुल्वार , 

मास्को , सोवियत संघ 


प्रगति प्रकाशन 


प्रकाशित होनेवाली है 


ग० बेलोव, राज्य क्या है?' 
(सामाजिक और राजनीतिक ज्ञान ) 


स्वतंत्रता और न्याय के सिद्धांतों के आधार पर समाज के पुनर्गठन 
के नाना सामाजिक-राजनीतिक पहलुओं में महत्वपूर्ण है राज्यसत्ता का 
प्रशन। राज्य की उत्पत्ति कैसे होती है, सामाजिक क्रांति के फलस्वरूप 
उत्पन्न राज्य का आधार क्‍या होता है? प्रस्तुत पुस्तिका में राजनीतिक 
सत्ता के रूपों तथा उन जनवादी सिद्धांतों के बारे में बताया गया है, 
जिनके बिना न्यायपूर्ण समाज का निर्माण असंभव है। जीवन के सभी 
क्षेत्रों के संचालन में मेहनतकशों की शिरकत के प्रश्न पर भी प्रकाश 
डाला गया है। 


प्रगति प्रकाशन 
प्रकाशित होनेवाली है 


द० दूमीतेकों , ब० पुगाचोव , 
' मेहनतकज्ञों की सत्ता क्‍या है? 
(सामाजिक और राजनीतिक ज्ञान ) 


इस पुस्तक के लेखकों ने निम्न प्रश्नों के यथासंभवपूर्ण उत्तर देने 
का प्रयास किया है: जनवाद क्‍या है? जन-सत्ता के कार्यतंत्र 
में क्रांतिकारी पार्टी और समाजवादी राज्य की भूमिका क्‍या है? 
समाजवाद में व्यक्ति के क्या अधिकार , स्वतंत्रताएं और दायित्व हैं? 
समाजवाद के निर्माण के दौरान जनवाद का विकास कैसे होता है? 
पुस्तक सरल सुबोध शैली में लिखी गयी है। 


